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ओ कृष्ण! 


भारत की 
हिन्दी-सापी समस्त हिन्दी सनन्‍्तान को 
जो अपने देश की 
राजनेतिक परिपाणी की 
वास्तविक परिस्थिति से अभित होना चाहती हैं 
यह पुस्तक 


सादर समर्पित की जाती है । 


--भ्रन्थकर्ता 


अस्तावना 


क्‍ का कार्य यदि कठिन है तो इस विषय को सम- 
ने के अभिषाय से कोई पुस्तक लिखना भी सहज नहीं । यह 
रु हमें पहिले भी था और कार्य आरम्भ करने पर तो 
की गुरुता और भी अच्छी तरह ध्यान में आ गयी। परव्तु 
स भाषा का प्रचार आज दिन भारतवर्ष की अन्य किसी 
। भाषा से अधिक है, एवं जो हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा 
ने का सच्चा दम भर सकती हे, उस परम हितकारिणी 
नदी भाषा में शासन जैसे महत्व के विषय की मोटी मोटी 
तो का समावेश रखनेवाली पुस्तकों के न मिलने का दुःख 
व असहनीय हो चला, तो अल्प योग्यता ओर चछुद्र शक्ति 
ने पर भी हम इस पुस्तक की लिखने के लिए बाध्य हो 
ये। नहीं मालूम कितने पाठक हमारी कठिनाइयों का अलज्ु- 
न कर सकेंगे. अस्तु, आशा है कि वे इस साहस-युक्त कार्य 
हमारी ध्रष्टता क्षमा करंगे ओर विद्वानों के उच्चित परामशे 
पर आलोचना से हम इस पुस्तक के आगामि संस्करण में 
भ उठा सकेंगे । 

इस पुस्तक के कई एक स्थलो पर हमें अंग्रेज़ी व हिन्दी 
टरै पत्र पत्रिकाओं से सहायता मिली है, एवं अंग्रेज़ी की 
न्‍्यान्य पुस्तकों से से हमने विशेष सहायता मिस्टर ली. 
'नेर की सरल (पंडआ 0 ताक तथा महाशय दी. जी. 
गले एम. ए. की सामयिक ( ॥7-0-तै७॥० ) और उपयोगी 
303)॥ .१७॥॥॥:50"8॥(0॥ से ली है ! उक्त लेखकों करे 
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हम अत्यन्त कृतज्ञ है। इनके अतिरिक्त हम और भी कई 
सज्जनों के पास ऋणी हैं। इस पुस्तक के लिखने में हमारे 
हिन्दी-प्रेमी मित्रों श्री० चजमोहनलाल जी वर्मा, छिंदवाड़ा, 
ओर पं० उमरावसिंह जी, मेरठ, ने हमें वहुत सहायता दी, 
मातृ-साषा-सेवी भ्रीयुत वावू सुखत्यारसिह जी, वकील, मेरठ, 
ने इस पुस्तक का संशोधन करने एवं भूमिका लिखने की 
ऊूपा की; ओर मान्यवर महाशय गिरिजाकुमार जी घोष ने 
इसका प्रूप आदि देखने का कष्ट उठाया । इन सब महाजु- 
भावों की इस निष्कास सहायता के लिए हार्दिक धन्यवाद 
देना हमारा परम्‌ हर्पदायक कत्तेव्य है। 

इस पुस्तक में हमने सारतवर्ष के शासन-सम्बन्धी 
मोदी मोदी आवश्यक बातों का उल्लेख किया है, एवं कतिपय 
आन्दोलनो का संकेत कर दिया है, जिससे तत्वान्वेपी पाठकों 
को उन पर विचार करने का अवसर मिले और थे समय 
समय पर होनेवाली टीका टिप्पणियां से यथेण्ठ लाभ उठा 
सके। हम जानते हैं. कि इस पुस्तक के कई एक चिपयों पर : 
पृथक पृथक्‌ खतन्‍त्र अन्थ लिखे जा सकते हैं; परन्तु यह कार्य क्‍ 
योग्यतर पात्रों के लिए छोड़, हमने एक ही स्थान पर सबके 
दिग्दशेन मात्र से सन्‍्तोष किया है। परमात्मा चह दिन शीघ्र | 
दिखिलावे जब हमारे धुरन्धर विद्वानों का ध्यान इस ओर , 
आकर्षित हो, जनता की इन विषयो में रुचि बढ़े और हिन्दी 
साहित्य को उक्त अन्‍्थो से पूर्ति हो | प्रस्तुत पुस्तक से हमारा 
अभिप्राय यह है कि हमारे सारतवासी बन्ध अपनी मातृभूमि 
के उत्तम नागरिक वने, थे जान ले कि उनके देश के राज्य- 
घवन्ध की कल किस प्रकार चलती है, थे उसमे क्या भाग 
ले सकते है ओर ब्रिटिश प्रजा के माते वे किच अधिकारो के | 


ह] 


ह 
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क्‍ हैं। आशा है कि सभी देशहितेषी पाठक अपनी 


बटाएंगे जिससे हम विशेष सेवा करने को उत्साहित 
शुभम । 
भगवानदास माहेश्वरी 


नोट--हाल में हमें मालुम हुआ कि एक पुस्तक भारतीय शासन- 
? न्ञाम से क्रमशः छुपनी आरम्भ हो गयी है। परन्तु हमारी पुस्तक 
है ही प्रेस में भेजी जा चुकी थी इस लिए इसके नामादि में कुछ 
त्नेन न हो सका | “-लेखक 





गी स्थिति व शक्त्यलुसार इस शुभ काय्यें में हमारा- 


| आधा 
कासक पृ 

यद्यपि हमारे पू्वेज राजनीति के जटिल प्रश्नों को न 
केवल समझना ही जानते थे, प्रत्युत उन पर नियमबद्ध 
समालोचनात्मक विचार भी कर सकते थे, खेद है कि आज 
कल शुक्रनीति ओर कौटिल्य-शास्त्र जैसी पुस्तक नहीं मिलतीं 
जिवसे राजनैतिक नियमों का पता चले । जिस प्रकार विद्या 
की अनेक शाखाओं में हम अपने पूर्वजों का अज्धकश्ण नहीं 
कर सकते, इसी प्रकार राजनीति जेसे उपयोगी आवश्यक 
विषय पर भी हम विचार करने को असमर्थ है। शोक से 
देखा जाता है कि जब रभी फोई शजनेतिक आम्दोलन देश 
में आरस्स होता है तो जन साधारण उसके महत्व को नहीं 
समभ्र सकते; प्रायः यही कारण हमारी राजनेतिक असफल- 
ताओ का है। कोई देश अथवा कोई जाति किसी परिवर्तन 
को समर्थ नहीं है, जब तक कि जन-साधारण उस कार्य के 
महत्व को समझते के योग्य न हो । एक अंश्रेज्ञी विद्वान ने 
ठीक ही कहा है कि जाति ओझोपड़ों में रहती है। हमारे यहां 
के कतिपय अंग्रेज़ी पढ़े लिखे बिछान कया कर सकते है. जब 
तक कि खारी जाति के मजुष्य एक ही भाव से संचालित 

नहों। 
हमारी भाषा में जिस प्रकार विद्या की और अनेक 
| शाखाओं प्र पुस्तकों वा असाव है, इसी प्रकार राजनैतिक 
विपयों पर पुस्तक नही है। यह सत्य है कि कुछ समाचार- 
पत्र तथा पत्रिकाएं समय समय पर राजनेतिक विषयों की 
समालोचना करती रहती है, परन्तु जब तक हिन्दी भापा में 
देश की शासन-रुपी कल को समझानेबाली उत्तमोक्तय 


4. ०८) 


पुस्तक न हो, उक्त सयालोचनाओं से पूर्ण लाभ नहीं उठाया 
जा सकता | आवश्यकता हे कि हमारा साहित्य इस विपय 
में पूर्ण हो ओर राजनीति के मर्म पाठकों को भी प्रकार 
समझकाये जाये । |; 
देश की स्थिति तथा उसकी राजनेतिक संस्थाएं क्या हैं 
ओर किन किन नियमों पर उनका काम होता है, केवल 
इतना ही बतलाने के लिए यह पुस्तक निर्माण की गयी है । 
इसमे कठिन राजनेतिक सिद्धान्तो की मीमांसा, वे सिद्धान्त 
किन वातो पर निर्भर है, मजुप्य-जाति के लिए उनका अस्तित्व 
लाभदायक है अथवा हानिकारक, ऐसी वातों पर कोई 
विचार नहीं किया गया। चरन्‌ इस पुस्तक में भारतीय 
शासन-प्रणाली के मुख्य मुख्य ढंग, भारत सरकार का इंग- 
लैंड से तथा देशी राज्यों से राजनैतिक सम्बन्ध ओर अपनी 
प्रजा से वर्ताव, सरकारी आय-व्यय का लेखा, इत्यादि सब 
विषयो पर सत्चेप भे विचेचना की गयी है, जिससे इसके 
पाठको को भली भांति अपने राजा की नीति ओर नियमो का 
पता लग सके, एवं वे समयातुसार अपने देश की उन्नति 
तथा अवनति का जहां तक कि शासन-प्रणाली से उसका 
सम्बन्ध है विचार कर सके । 
हमें पूर्ण आशा है कि विद्यार्थी तथा जन-साधारण इस 
पुस्तक से लाभ उठावेंगे और सरकार भी इसके प्रचारा्थ 
यथेण्ठ सहायता देगी जिशलसे यह लोग निमययद्ध कोई कार्य 
करने को समर्थ हो सके ओर राज्य में अधिक शांति फैले । 
मुखत्यारखिह, 
” बकील, 
मेरठ | 


विषयानुक्रमशिका 


प्रथम परिच्छेद 
लपोह्धात--- 
अंग्रेजों का व्यापारारस्भ, इस्ट इंडिया कस्पनी, 
राज्य विस्तार, कारण, भारत का राज्य-प्रबन्ध पार्लि- 
मेट के हाथ में जाना **« 
ट्वितीय परिच्छेद्‌ 


होम गवर्मेद था विलायत-सरकार-- 
सेक्रेटरी आफ स्टेट या भारतमन्त्री और उस- 
की कौंसिल, कौखिल के मेम्बर, काम करने का ढंग, 


मेम्बरो के अधिकार, भारतमन्त्री के अधिकार, ' 


विलायत-सरकार का काम, संगठन, खुधार 
प्रस्ताव 
तृतीय परिच्छेद्‌ 
मसारत-खसरकार--- 
चाइसराय और बड़ी कॉसिल, कॉंसिल का 
संक्षिप्त इतिहास, कार्य-विभाग, काम करने का ढंग, 
भारत सरकार का काम, गवर्नर-जनरल 
चतुर्थ परिच्छेद्‌ 
प्रान्तिक सरकार-- 
ब्रिटिश इंडिया या सरकारी भारत, इसके प्रान्‍्त, 


डेछ 
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छ््‌ भारतीय शासन 


इतिहास, मद्रास, वम्बई, बंगाल, विहार-डउड़ीसा, पृष्ठ 
संयुक्त-प्रान्त, पंजाव, ब्रह्मा, आसाम, मध्य प्रान्त- 
बरार, अजमेर-मेरवाड़ा, कुगे, अंडमान-निकोवार 
ब्रिटिश वलोचिस्वान, पश्चिमोत्तर स्रीमा प्रान्त, 
देहली । 

प्रान्तिक सरकार के काम, राजरीति के विचार 
से पान्‍तों के भेद, शासक, गवर्नर-जनरल, गवनेर 
लेफूटिनेट गवनेर, चीफ़ कमिश्नर, प्रान्तिक कार्ये- 
कारिणी कीसिल ' हे १६-श८ 

पञ्मम परिच्छेद 

जिले का शासन--- 

प्रान्तों के विभाग, शासन व्यवस्था में ज़िले 
का स्थान, ज़िले का ज्षेत्रफल व मजुष्य-संख्या, 
काययकारिणी, कलेकूर के पद्‌ का महत्व, कतेव्य, 
सिविल सर्विस परीक्षा, शासन व न्याय विभाग 


का पृथककरणु, ज़िले के भाग, तहसील व गांव 
कमचारी *«० **. रम्-रेप 


घष्ट परिच्छेद्‌ 
व्यवस्थापक स'भा-- 


भारतीय वड़ी व्यवस्थापक सभा, संक्षिप्त 
झौर [ ९ 
इतिहास, जन्म और तीन परिवतेन, चरतमान रूप 
ओर मेम्बर, कार्यक्षेत्र, कानून-सम्बन्धी अधिकार, 
गवनेर-जनरल के अधिकार, सामयिक विषयो पर 
विचार । 
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विषयाजुक्रमणिका 


प्रान्तिक व्यवस्थापक खसभाएं, प्रादुर्भाव 
बस्बचरई और मद्रास मे, अन्य प्रानतों में, बर्तेशान 
स्थिति, अधिकार 


सप्तम परिच्छेद्‌ 


स्थानीय स्वराज्य--- 

म्थुनिसिपलटिएं, उद्देश्य, लाडे रिएत की 
स्कीम, संज्ञिप्त इतिहास, संख्या व संगठन-तालिका, 
काम, आमदनी के श्रोत, आय, सरकारी सहायता, 
संगठन, आदशे स्थुनिसिपलयी । 

देहाती बोर्ड, भेद, संगठन-तालिका, सभापति, 
आय के श्रोत, प्राचीन पंचायत-पद्धत्ति ३ 


शधम फरिच्छद्‌ 
सरकारी आध-द्यथ॒--- 


प्रबन्ध-सम्बन्धी संक्षिप्त इतिहास, अधिकारी- 
वर्ग, बवज़ट, सब १६११-१२ की झञाय, भूमि-कर 
जंगल, रजवाड़ो से नज॒राना, अफीम, वमक, स्टाफ्प 
आबकारी, ग्रान्तिक रेड, डाक और तार, रेल, 
सिचाई, परिवतेतत । 

सन्‌ १६११-११ का व्यय, ऋण, सिशिल 
विभाग, विविध व्यय, विलायती ख्ेे, साधारण 
परिचय, ख़््ें कम करने के उपाय, विलायत को 
रुपया भेजने की रीति कक 


३५-७३ 


४३-४७ 


५३-७४ 


५ भारतीय शासन 
नवस्‌ परिच्छेद्‌ 


देशी रिघासतें-- 


साधारण परिचय, तीन श्रेणिएं-(१) पास पास 
की रियासतों के समूह, (२) बड़ी वड़ी प्रथक्‌ रिया- 
सते, (३) सरकारी राज्यान्तगत छोटी छोटी रिया- 
सते, कम्पनी की नीति, वर्तमान सरकारी नीति 


दशरम्‌ परिच्छेद्‌ 
फ़ोज और पुलिस-- | 
जलसेना, वरतेमान स्थिति, स्थलसेना, पश्चि- 
मोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर सीमाएं, स्थलसेना 


की आरम्भिक स्थिति, वर्तमान स्थिति, सेना- 
विभाग का व्यय केसे घटे । 

पुलिस, आरम्मिक इतिहास, वर्तमान संगठन 
पुलिस ओर प्रजा रे 

एकादशसम्‌ परिच्छेद्‌ 
न्याय-विभाग तथा जेल--- 
न्याय की आरस्भिक स्थिति, हाईकोर्ट, अधि 

कार, संगठन, चीफ़ को“: और कमिश्नरों के कोट 
रेवन्यु के कोर्ट, दिवानी के अधीन-कोर्ट, फ़ौज़दारी 
के अधीन-कोठ, मेजिस्टू 5, अधिकार, युरोपियन 


ब्रिटिश प्रजा, अपील-पद्धति, मुकदमों का हिसाब. 
सुकदमेबाज़ी की बढ़ती । 


._कबगक 


च्छ 


छ३-७घ 


घ-पछ 


विषयानुक्रमणिका 


दंड देने के उद्देश्य ओर भेद, जेलो के भेद, , पृष्ठ 
संगठन, केदियों का रहन सहन, छोटे अपराधी हि 
फालेपानी की सजावाले “४ **. ८७-१०० 


द्वादुश परिच्छेद 
शिक्षा-प्रचार-- 


प्राक-कथन , अंग्रेज़ो के आने से पहिले की 
अवस्था, पीछे की स्थिति, विश्वविद्यालय, संगठन 
शिक्षा-विभाग, वतमान संस्थाएं, शिक्षा-प्रचार की 
गति, गोखले का हिसाव, व्यय, उन्नति के उपाय, 
शिक्षा का माध्यम “' देह **. * १००-११३ 


तअयोद्श परिच्छेद 
स्वास्थ्य-रत्ता-- 
साधारण परिचय, स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य- 
प्रबन्ध, पागल व कोढ़ियो के लिए, मेडिकल आफि- 
सर, शिक्षा, ओषध व स्वास्थ्य-प्रबन्ध, देहातों का 
प्रशज्ष, कुछ बीमारियां, इनका निवारण ११४-१२१ 
चतुर्देश परिच्छेद्‌ 
सार्वजनिक कारय-- 
आरम्सिक स्थिति--(१) रेलो का प्रारम्भ 
भिन्न अवस्थाएं, साधारण परिचय का नकशा 
आय व्यय, रेलवे विभाग का प्रबन्ध, (२) सिंचाई 


की प्रणालिएं, कुएं, तालाब, नहर, आय व्यय के 
विचार से सिंचाई के कामों के विभाग, वर्तमान 


६ भारतीय शासन 


हिसाब, कमिशन की रिपोर्ट, (३) सिधिल मका- पृष्ठ 
नात व सड़क, देशिक व प्रान्तिक सार्वजनिक कार्य 
विभाग का संगठन व हे; * १२५१-१३३ 


झुदश परिच्छेद्‌ 

'मारतवर्ष सें मचयुग--- 
प्राकूकथन्‌ , उदार दृष्टि, अन्य देशों का 
भारत से सम्बन्ध, युरोपीय राजनीति में प्रवेश, 


स्वावलम्वन की शिक्षा, विज्ञान की लहर, समाचार- 
पत्र, विदेश मे भारतवासी *** १३६ *** १३३-१३७ 


पोड़श परिच्छेद 


राजकीय घोषणा और हमारे अधिकार-- 
महारानी की घोषणा, अन्तिम वक्तव्य *** १३७-१७३ 


भारतीय शासन 
बल पर 
उपोह्ठात 


जिस ब्रिटिश साम्राज्य के एक न एक स्थान में सूर्यदेव 
हर समय प्रकाश डालते रहते हैं, और 
जिसके राज-सुकुट में भारत का हीरा अत्यन्त 
पनीर पयमान है, वह साढ़े तीन सो वर्ष पहिले 
एक टापू के भीतर परिसित था। सन्‌ १४८८ 
ई० में इंगलेंड का अपने प्रवल शत्रु स्पेन पर विजप्म पाना था 
कि उसकी शक्ति का सिक्का सारे योरण पर जम गया। जो 
व्यापार १६वीं शताब्दी के अस्खी वर्ष पुंशाल वालो के हाथ 
भें रह कर स्पेन के आधिपत्य मे गया था, उससे 'अब अंग्रेजों 
के भी लास उठाने का समय आया । 
सन्‌ १६०० ई० में प्रसिद्ध महारानी अलिजबथ से सनद्‌ 
ले अंग्रेजी व्यापारियों ने रैष्ट इश्डिया कम्पनी ( 0886 70:& 
(0००७७9०५॥३ ) नामक समिति बनायी और भारतवर्ष के किनारों 
पर व्यापार करने लगे। आरण्भ में इन्होंने बम्बई, मद्रास, 
सूरत, फोटे विलयम ( कलकत्ता ) आदि सामुद्रिक बन्द्रों मे 
अपने अड्डे जमाये । धीरे धीरे झुग़ल साम्राज्य की क्षीणुता व 
निस्तेजता तथा अच्य व्यापारी समितियों के भय के कारण 


अंग्रेजों का व्यापारा- 
श्म्भ 
इंष्ट इन्डहिया कर 


र्‌ भारतीय शासन 


इन्हें अपनी आत्मरक्षा की चिन्ता पड़ी ओर ये सेना का 
प्रबन्ध करने लगे । 

अंग्रेजी ने यहां समुद्र के खुले छार से प्रवेश किया, इस 
लिए इन्हें आरम्भ में किसी देशी शक्ति से 
सामना न करना पड़ा। जो सहधर्मी हालेड 
पहिले स्पेन की शत्र॒ता में इनका सहायक 
था, उसीसे पहिले मुठभेड़ हुई। डा लोगो के परास्त होते 
होते फ्रांस भी मेदावन मे आ उतरा। १८ शताब्दी के मध्य से 
कोई डेढ़ सो वर्ष से अधिक समुद्री हुकूमत के लिए इंगलेंड 
ओर फ्रांस में बड़ा विकट मुकाबला रहा। दक्षिण-भारत का 
आशधिपत्य पहिले फ्रांसीसियो के हाथ जाता दीखा, परन्तु 
अन्त में अंग्रेजों की ही सफलता रही। इसी बीच में सन्‌ 
१७४७ व १७६७ ई० में प्तासी व वक्‍सर की लड़ाइयां हुईं। 
पहिली विजय से कम्पनी के हिस्से में बंगाल, विहार, उड़ीसा 
आया और*दूसरी से उसे इलाहाबाद, कड़ा व वनारस' मिले। 
इसी प्रकार राजनीति को कई एक कूट चालों से मरहटों की 
संघशक्ति टूटने पर महाराष्ट्र देश तथा दिल्ली आगरे का 
प्रान्त कम्पनी के हाथ आया, और मेसूर के खुलतान हेद्र व 
टीपू के परास्त होने पर वर्तेमान मद्रास भान्‍त की नीव पड़ी । 
पश्चात्‌ वीरकेसरी रणजीत की सत्यु पर सन्‌ १८४५-४६ ई० 
तथा १८४८-४& ई० के दो सिख युद्धों के बाद पंजाब 
कम्पनी की खसीमान्तगंत हुआ । वारिस न होने अथवा 
कु-पबन्ध के आधार पर लाड डलहोजी ने अवध, नागपुर, 
सितारा, झांसी आदि कई देशी रियासते कम्पनी के राज्य में 
मिला ली । 

इस तरह बतंमान अंग्रेजी भारत का बृहदंश सन्‌ १मप७ 


कम्पनी का 
राज्य विस्तार 


उपोद्घात 


तक कम्पनी के हस्तगत हुआ । इसका कुछ सर्विस्ताएट:: 
वर्णन चोथे परिच्छेद में होगा। 

ऊपर जो हमने भारतवर्ष में कम्पनी के राज्य विस्तार 
बे ओों सम्बन्धी इतिहास का विहंगावलोकन 

किया है, उससे यह समझना श्रस होगा 

कि अंग्रेजी ने भारद को असि-वल से जीत पाया। असल मे 
अंग्रेजों के भारत में राज्य स्थापन करने में युद्ध का बहुत 
थोड़ा भाग है । शान्ति-इच्छुक हिन्दुस्तानी प्रजा खतः 
कम्पनी के राज्य में रहना चाहती थी: वहां इन लोग को 
अंधकार के स्थान में प्रकाश और गड़वड़ के स्थान मे 
नियम-व्यवस्था मालूम हुई । अनत्तरदायी शासकों से 
पठान सुग़लों के अत्याचारों से, पिंडारी व लुटेरों के उ 
द्रयो से, हिन्दुस्तानी प्रजा जिस आराम की खोज कर रही 
थी, उसकी उसे कम्पनी की अधीनता में बहुत सम्समावना 
प्रतीत हुईं, इसलिए उसने उसका स्वेच्छापू्वेक स्वागत 
किया । 

यह भी ध्यान देने की वात है कि कोई जाति विदेश में 
भारतका राज्य-प्रवन्ध शलिस च व्यापार दोनों काम कुशलता 
पार्लिमेंट के हाथ... शक सम्पादन नहीं कर सकती: ज्यों ज्यों 
अल कम्पती सारत की स्वासिनी होनी गयी, 

त्यों व्या इसके व्यापाशधिकारों को ले लेने 

का विचार ब्रिटिश पालिमेश में होने लगा। चुनांचें सन्‌ 
श्य१३ ई० के ऐक से कम्पनी को केवल चीन से व्यापार करने 
का अधिकार रह गया और भारत से इसका ठेका न रहा । 
पुनः सन्‌ १८४३३ ई० के ऐक से कम्पनी का रहा सहा चीन के 
व्यापार का अधिकार भी जाता रहा और दह एक शासक 


4 भारतीय शासन 


समुदाय रह गयी जिस पर बो्डे आफ कन्ट्रोल ( 30%#/0 ०४ 
0077०! ) द्वारा ब्रिटिश पार्लिमेंट निगरानी करती थी। 
पीछे सन्‌ १८४५७ ई० के खिपाही-डपद्गव के पश्चात्‌ भारतीय 
शासन प्रगटरूप से ब्रिटिश पालिमेद के अधीन हो गया 
जिसका वर्णन आगामी परिच्छेद में किया जावेगा । 

मोटे हिसाव से भारतवर्ष का क्षेत्रफल अठारह लाख वर्ग 
मील से कुछ अधिक और जनसंख्या साढ़े 


भारतवर्ष का हे सब 
उंलफल ये इकतीस कोटि से कुछ ऊपर है। नीचे की 
जनसंख्या तालिका से उसके भिन्न भिन्न सरकारी 


पानतों तथा देशी रियासतों का व्यौरेवार 
हिसाब ( सन्‌ १६११ की मनुष्यगणनानुसार ) दिया गया है। 
सरकारी प्रान्त ज्षेत्रहल जनसंख्या 


१--अजमेर मेरवाड़ा २,७११ ५,०१,३२६५ 
२--अंडमान निकोबार ३,१७३ २६,४४७ 
३--आसाम ८३,०१४ 5३,११,६३१५ 
४--कुगे १,द्मर १,७४,६७६ 
५--पंजाब ( देहली सहित ) &&,9७& १,६६,७४,६२६ 
६--पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त १३,४१८ २१,६६,&६३३ 
७--विहार-उड़ीसा झर३े, १८१ ३,४७,&०,०८७ 
८--बगाल ७ए,देढ& ४,५४,८३,०७७ 
&---बस्बई १,२३,०५७ १,६६,७२,६४२ 
१०--बर्मा २,३०,८३७& १,२१,१५,२१७ 
११--बलोचिस्तान ५४,शर८ 8,१७,४१२ 
१२--मद्गास १,४२,२३० 8,१७.०१,४०४ 
१३--मध्य धान्त व बरार <&&,८रशहे १,३६,१६,३०८ 
१४--संयुक्त प्रान्त १,०७,२६७ ४,७१,८२,०४४ 
' समस्त अंग्रेजी भारत १०,६३,०७७... २४,४२,६७,१४२ 


#ंआ 
जि 


डपोद्घात 


देशी रियासतें तथा एजंसिएं क्षेत्रफल 


१--आखाम रियासत (मदीपुर। 5,४४६ 
२--कश्मीर ८७,७३२ 
३--पंजाब रियासत ३६,४७१ 
४--पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त 
( एजंसी आदि ) २५,५०० 
४--वलोचिस्तान रियासत) ८०,४१० 
६--बविहार-उड़ीसा श्पद्छ८ 
७--बंगाल रियासते ५,३६३ 
८>बड़ौदा परैपरे 
&--बस्वई रियासत ६३,८८७ 
१०--मद्ठास १5 
(ट[चनकोर व कोचीन सहित) १०,०८४ 
११--मध्य भारत णएजंसी ७७,२६७ 
१२५--मध्य प्रात रियासत ३१,१७४ 
१३-मेखूर २६,४७५ 
१४७--राजपुताना एजंसी १,९८,&८७ 
१४--सिक्कम २,८१८ 
१६--संयुक्त प्रान्त रियासतें 
( बनारस सहित ) ५,०७६ 
१७--हेद्राबाद ८२,दे&८ 
समस्त देशी रियासत 
समस्त भारतवर्ष का ) 
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पहिले कहा जा चुका है कि बोर्ड आफ कंट्रोल के स्था- 
सेक्रेटरी आफ स्टेट... पिंते कर देने से कम्पनी की राज्य व्यवस्था 
या भारत-मत्री और + सिटिश पालिमेद को निगरानी का 
अधिकार मिल गया था। यह अधिकार 
क्रमशः वढ़ता गया। सन्‌ १८५४७ ई० के 
उपद्रव के पश्चात्‌ यह आवश्यक समझा गया कि कम्पनी के 
हाथ से समस्त राज्यसत्ता निकाल ली जाय । इसलिए सन्‌ 
१८५८ ई० में पालिमेट ने एक कानून बना कर ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी के भारतीय शासन सम्बन्धी सब अधिकार श्रीमती 
महारानी विकोरिया को दे दिये और उन्होंने यह कार्य अपने 
एक सेक्रेटरी आफ स्टेट ( 8०072ए 0 58 ) अर्थात्‌ 
राजमंत्री को सोंप दिया, जिसे भारत-मंत्री या वजीर-ए-हिन्द्‌ 
कहा जाता है। इस भारत-मंत्री की सहायता के लिए इसीके 
सभापतित्व में इन्डिया आफिस ( 70।8 0#06 ) नामक 
एक कोखिल बनायी गयी। इस शासक समुदाय को होम गव- 
मेंट ( [00॥० 00ए७"४४०७४ ) था विलायत सरकार कहते 
हैं। होम शब्द का अथे घर है और यहां इससे अभिष्राय इंग- 
लैंड से है । 
कई एक परिवतेनों के बाद इस समय इस कौसिल के 
कौंसिल के मेम्बर. “पिरों की संख्या १० से १४ तक रहने 
लगी है। मेम्बर वे ही बन सकते है जो 
भारत सरकार की ( [707007७) ) नौकरी में कम से कम दस 


हर 


उसकी कॉंसिल 
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वर्ष तक रह चुके हो और जिन्हें यहां से नोकरी छोड़े पांच 
वर्ष से अधिक न हुए हो। प्रत्येक मेस्बर सात वर्ष के लिए 
चुना जाता है। विशेष कारण होने से यह समय पांच वर्ष 
ओर बढ़ाया जा सकता है। मेम्बर किसी भी देश या धर्म 
का क्‍यों न हो, इस वात की कोई केद नहीं रहती । सन 
१६०७ ई० से पहिले इस कॉसिल में कोई भारतीय मेस्बर न 
था। उस साल लाड मोरले की खुधार-स्कीम ( डि४/07॥ 
5०0९४० ) के अनसार ज़गह खाली होने पर दो हिन्दुस्तानी 
मेम्बर चुने गये ओर अब यह आशा की जाती है कि भविष्य 
हिन्दुस्तानी मेम्वरों की संख्या यथ्थेष्ट रहेगी । 

कॉंसिल का कार्य कई एक भागों में विभक्त है। प्रत्येक 
कौसिल के विभाग के लिए एक स्थायी मंत्री रहता 
22 आप ओर उस विभाग-सम्बन्धी प्रश्नों के 
विचार के लिए ४-५ मेम्बरों की एक 
कमेटी नियत की जाती है। इस समय यह कमेटिएं इस 
प्रकार हँ-- 

१---४॥७०७7००--कोष । 

२--००ां#र००) & 86७/४--राजनैतिक तथा गुप्त । 

३--४१॥६७/ए--फौजी | 

४--९ि७ए००८७ & 504888#08--माल, तथा लेखा | 

४--९ए)0 ए००४४--( पब्लिक चकूस्‌ ) इस्लिनियरी 

आदि । 


करने का दंग 


६--४0/"९४--भंडार | 

७--वें एवा०ंण & ?प्]०--स्याय व सार्वजनिक । 

साधारण॒ठया पघत्येक मेस्चर को दो कमेटिया में काम 
करना होता है और उनकी एक कमेटी से दूसरी कमेयी में 


हैः भारतीय शासन 


बदली हो सकती है। जब भारत गवर्मेंट पर किसी विषय 
की आज्ञा निकालनी होती है तो उस विषय से सम्बन्ध रखने 
वाले विभाग के मंत्री को भारत भंत्री की ओर से सूचना 
मिलती है और वह उसका मसचिदा तय्यार करके अपनी 
कमेटी के सामने पेश करता है। उस समय यदि कमेटी के 
किसी भेम्वर को उस मसविदे में कुछ आपत्ति करनी हो, 
अथवा किसी परिवतेन का प्रस्ताव करना हो, तो कर सकता 
है। कमेटी से पास होने पर मसविदा भारत-मंत्री की सेचा 
में जाता है, उसकी खीकूति पर उसे को सिल में पेश किया 
जाता है; यहां प्रायः बिना किसी परिवर्तन के ही वह पास 
हो जाता है । इतनी काररवाई के वाद उक्त आज्ञा भारत सर- 
कार को भेजी जाती है । कुछ हालतों में पार्लिमेंट की खीकृति 
भी आवश्यक है । 
कीौसिल का हक कि कक को 23 
विषयो में ज्ञान भाप्त करावे | परन्तु मेम्बर 
७७३७8 लोग. किसी विषय पर केवल अपनी 
सम्मति प्रगट कर सकते हैं। स्टेट सेक्रेट्ये को अधिकार 
है कि उसे माने या न माने, उसे कोई बाध्य नही कर सकता | 
यह मेम्बर बाहर देशो के सम्बन्ध मे, युद्धनीति में, तथा देशी 
रियासतों के मामलों में बिहकुल हस्तक्षेप नही कर सकते । 
स्टेट सेक्रेटरी भारतवर्ष के आय व्यय, का हिसाब 
( 8ए१४०७४॥ ) प्रतिवर्ष पालिमेंट में पेश 
करता है। उस समय वह इस बात की सबि- 
स्तर रिपोर्य देता है, कि गत आलोचनीय 
चर्षे में भारतवर्ष की नेतिक, सामाजिक व राजकीय उन्नति 
किस प्रकार अथवा कितनी हुई है । समय समय पर 


सेक्रेटरी आफ स्टेट 
फे अधिकार 
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'धालिसेंठ को भारत-सम्बन्धी आवश्यक सूचना देते रहना भी 
उस्तीका काम है। पालिमेट की आज्ञा विना भारतवर्ष की 
आमदनी को वह भारत की सीमा से वाहर नहीं खर्चे कर 
सकता । सम्नाद चाहे तो उसके द्वारा भारत गवर्मेटकी को सिलके 
घनाये कानन को रद्द कर सकते हैं। गवनेर-जनरल, थंगाल, 
बम्बई और मद्रास के गवर्नर, इनकी कॉसिलों के मेम्बर, हाई 
कोर्ट के जज तथा अन्य उच्च राजकर्मंचारियों की नियक्ति के 
लिए वह सम्राद को सम्मति देता है, ओर भारत गवर्नसेट 
के सब बड़े बड़े अफसरों को वह आज्ञा दे सकता है, ओर जिसे 
चाहे उसे नौकरी से छुड़ा सकता है और उन्हे अपने अधिकार 
की अनुचित बर्ताव करने से रोक सकता है, क्योकि वह 
उस मंत्री-सभा के सभ्यों से से होता है जो इंगलेंड, स्काट- 
लेंड ओर आयरलेंड के सम्मिलित राज्य पर शासन करती है; 
उसे भारतीय शासन सम्बन्धी समस्त काय्यों की जवावदेही 
ब्रिटिश पार्लिंमेंट के सामने करनी पड़ती है । 

साधारणुतया जैसा कि मिल साहब (7. 8. 3प॥ा ) ने 
कहा है, विलायत-सरकार का वाय्ये यह 
है--“भारत सरकार के गत वर्षो की कार- 
रवाई को जांच पड़ताल करना, देश में उप- 
फारी व लाभदायक सिद्धपव्तों का प्रचार करना, उन राज- 
नेतिक प्रश्नों से अपनी सम्मति व अनुमति देना जिनका 
सम्बन्ध इंगलेंड की राजनीति से हो ।" संक्षेप में होम गवने- 
मेंद का काम केवल इतना ही है कि वह भारतीय राज्य- 
परणाली की वरावर उन्नति करती रहे ओर उसके झुधार में 
झनावश्यक घिप्त से डाले | 

अनेक राजनीतिशों ने यह खीकार कऋर लिया है कि 


का 


विलायत-सरकार 
का काम 


न 
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बर्तमान संगठन के रहते कॉसिल से विशेष लाभ नहीं 
है। परन्तु इसे यथेष्ट उपयोगी बनाने के 
लिए क्या क्या परिवर्तन आवश्यकीय हैं, इस 
विषय में मतभेद है । भारतमंत्री , लाडे 
क्र ( ,000 0:०७ ) (हाल में यह इस पद से अलग हो गये हैं ) 
की स्क्रीम है कि झोंखिल के संगठन से कमेणी-पद्धति हटा दी 
जाबे, तथा इसके प्रत्येक मेम्बर को किसी विशेष विभाग का 
उसी घकार उत्तर-दाता बना दिया जाबे जैसा कि भारत सर- 
कार की बड़ी कार्यकारिणी कौंसिल में होता है। कोखिल के ये 
विभाग अपने अपने कार्य से सम्बन्ध रखनेवाले भारत सर- 
कार के विभागों से यथेष्ट परिचय रकक्‍्खे। कौंसिल के मेम्बरों 
की संख्या घटा कर आठ से दूस तक नियत कर दी जावे 
और उनकी वेतन १२००) रुपये मासिक रहे | परन्तु इन परि- 
वनों के पश्चात्‌ भी बहुतों को उद्देश्य सिद्धि में संदेह ही 
रहता है । 

लार्ड वैल्बी के कमिशन की सम्मति यह है कि इस 
कौसिल भें भारतीय बड़ी तथा प्रान्तिक व्यवस्थापक सभाओं 
हरा निर्वाचित योग्य अनुभवी भारतीय कमेचारियों की 
संख्या यथेण्ग रहनी चाहिए | एक अन्य सत--और यह जनता 
को विशेषतया पसरद है--इस प्रकार है कि यह कौसिल 
विल्कुल उड़ा देनी चाहिए । अन्यान्य ब्रिटिश उपनिवेशों के 
राजमत्रियों की कौखिले नह! होती, भारत-मंत्री को भी बिना 
कीसिल ही कास चला लेता चाहिए; हां भारतीय शासन-कार्य 
की गिगरानी के लिए पा/शलिंमेद के कुछ खाधीन मेम्बरों फी 
एक स्थायी कमेटी रहा करे। कहना नहीं होगा कि यदि 
अन्तिस व्यवस्था से काय्ये छुचारु-रूप से हो सके, तो कोसिल 


संगठन-छुधार 
प्रस्ताव 


भारत सरकार श्र 


के ठाठ की कुछ आवश्यकता नहीं | भारत सरकार को कितने 
ही सार्वजनिक कार्यों में घनाभाव की बाधा प्रतीत होती है; 
इस लिए जितनी मित-व्ययता हो सके, उतना ही अच्छा | 





ततीय परिच्छेद 
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णिछले अध्याय से विदित हो गया होगा कि भारतव्षे 
वाइसशाय और की राज्य इंगलेंड के महाराज व पालिंमेंट के 
बड़ी कौंसिल अधीन है: वे भारत-मंत्री तथा उसकी 
हे कीोसिल द्वारा यहां के सब राज काज की 
निगरानी करते हैं। इंगलेंड महाराज की ओर से भाश्तवर्षे 
' में गवनेर-जनरल राज्य करता है जो उनका वाइसशाय 
( ५06००५ ) अर्थात्‌ प्रतिनिधि है; उसे बड़ा लाद भी कहते 
हैं। उसकी एक कार्यकारिणी सभा होती है, जिसे भारतीय 
शाही या बड़ी (7797०7७)! अथवा 50.7०77० ) कौंखिल 
कहते हैं । 
कम्पनी के आरम्भ समय में बंगाल, मदरास और बम्बई 
बॉींसिल का के कक. अपना अपना प्रबन्ध अपनी रच- 
संदिप्त इतिहास. ने ! द्वारा कर लिया करते थे! 
इन सब का प्रधान कार्यालय इंगलेंड में 
रहतर था; उसे को आफ डाइरेकूर्स ( (0प्राफ॑ ० ॥0॥80- 
६08 ) कहते थे। परन्तु खन्‌ १७७३ ई० में रेग्युलेटिंग ऐक 
६ रिछ९पो७४ा॥४ 80७ ) पास होने से बम्बई-सदरास सरकार 
बंगाल सरकार के अधीन रक्‍्खी गयी। बंगाल का गवर्नर गवर्नर- 
जनरल कहलाया जाने लगा । उसकी सहायताके लिए चार मेस्‍्वर्रो 


१२ भारतीय शासन 


की कौंखिल बनायी गयी । उक्त ऐेक्‌ में बड़ी भारी चुटि यह थी 
कि गवर्नर-जनरल अपनी , कोसिल के मन्तव्यों से विरुद्ध कुछ 
भी नहीं कर सकता था। सन्‌ १७८७४ ई० में पिद ( !26 ) 
का ऐक परूस हुआ जिससे गवनेर-जनरल को मदरास व 
बम्बई पर पूरा अधिकार हो गया कोसिलों के मेम्ब्ररों की 
संख्या को घटा कर ३ कर दी गयी, इनमें से एक जंगी लाट 
शोर २ ओर मेम्बर होते थे। अब गवर्नर-जनरल को यह 
अधिकार मिल गया था कि वह अपनी कॉंसिल के मत के * 
विरुद्ध भी काये कर सके। सन्‌ १८१३ ई० में एक काननी 
सलाहकार ( 7,8ए 70०7700/ ) इंगलेड से भेजा गया, जिसे 
१८५३ इ० मे कार्यकारिणी कॉसिल में बंठने का अधिकार 
दिया गया। इस प्रकार पुनः भेस्बरों की संख्या सन्‌ १७७४ ई० 
ई० की नांई चार हो गयी | सन्‌ १८६१ $७9 के इंडिया कॉसिल 
( (रतां8 (००००! ) के ऐक से गवरनेर-जनरल की कीोसिल 
में पांचवां मेम्बर बढ़ाया गयां और जंगी लाट भी एक अलग 
मेम्बर वाइसराय की कोसिल में ' वनाया गया । सन्‌ १६०७ 
ई० में पुनः परिवत्तेन हुआ। आजकल गवनेर-ज़नरल की 
कोखिल मे जंगी लाट के अतिरिक्त ६ साधारण (0747७ ) 
मेम्बर रहते है जिन्हें नीचे लिखे १-६ तक के विभागों भें से 
एक एक का अधिकार है। ७-& तक के विभाग के लिए 
कोई मेम्बर नही रहता । 

भारत सरकार का समस्त कार्य नो भागों में विभक्त 
होता है । के | 

१--( #्रत७706 ) कीष विभाग । 

इसमें आय के कई एक श्रोत, डाकखाना, तार, श्रफीम, चंगी 
ज्म॒क, सिक्का और टकसाल भी मिलता दिये गये हैं । 


कहता 


कार्य विभाग 
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२--( [8076 ) होम डिपार्टमेंट में इस प्रकार के कार्य 
सम्मिलित है जैसे न्याय का महकमा, ईसाई धर्म सस्बन्धी 
बाते । 

३--( [.७४ ) कानून विभाग। यह कानून और उन 
नियमो को बनाता है जो कानून के अनुसार बननी चाहिए; 
और यह कानून के विषय में अन्य विभागों को सलाह देता है। 

४--( 9०8ए०॥४४ & .48770प0/ए०७ ) मालगुजारी और 
कंषि विभाग | इसीमें देश की पेमाइश, बन्दोबस्त, जंगल और 
नई चीजों का पेटन्ट देने का अधिकार मिश्रित है। अकाल 
का प्रबन्ध भी इसीके हाथ में रहता है । 

५--व्यापार और द्स्तकारी-विभाग । 

६--शिक्षा विभाग । इसमें स्वास्थ्य और म्यूनिसिपलि- 
पियां भी शामिल हैं । 

७--सेना विभाग । यह कमांडर-इन-चीफ़ के अधीन हे। 

८->रेलवे विभाग | यह तीन विशेषज्ञों ( 78:067(5 ) के 
एंक बोर्ड के अधीन है ओर कॉंसिल के व्यापार और दस्त- 


_कारी बाले मेम्बर को ही इस विषय में बोलने का अधि* 
कार है | “ 


&--( 7078७ ) विंदेश-विभाग । इसे गवर्नर-जनरल 
अपने हाथ में रखता है। इसका सम्बन्ध देशी रजवाड़ों और 
विदेशी राज्यों' से रहता है । ५ 

उपरोक्त विभागों में से प्रत्येक पर एक एक सरकारी 
कौसिल के काम... री तथा उसके दो तीन सहायक 
हरि रहते हैं। जब किसी विभाग सम्बन्धी 

कोई विचारणीय प्रश्न उठता है, उसका 
सेक्रेटरी मसबविदा तय्यार करके गवर्नर-जनरल या उस मेम्बर 
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के सामने पेश करता है जिसके अधीन उक्त विभाग हो। 
साधारणतया मेम्बर उस पर जो निणय करता है वही अन्तिम 
फेसला समझा जाता है- परन्तु यदि प्रश्न विवादअस्त हो या 
डसमें सरकारी नीति को वात आती हो, तो सेक्रेटरी से 
तसय्यार किया हुआ मसविदा कीखिल मे पेश होता है ओर वहां 
से जो हुक्म हो उसे रूक्रेटरी पकाशित करता है | कीसिल के 
साधारण अधिवेशनों में मतभ्ेदवाले प्रश्नों के विपय में वहु- 
मत से काम करना पड़ता है- यदि दोनों पक्त समान हो तो 
जिस तरफ गव्ेर-जनरल मत प्रगट करे, उसी पतक्त के हक 
में फ़ेसला होता हैे। मगर गवनेर जनरल की इस वात का 
अधिकार रहता है कि यदि उसकी समझ में कोसिल का 
निर्णय देश के लिए हितकर न हो तो कौसिल के वहुमत की 
भी उपेक्षा कर अपनी सम्मति-अनुकूल काय्ये कर सकता है। 
परन्तु ऐसा करते समय आवश्यकता होने पर उसे उचित 
कारण दर्शाना भी होता है । 
वाइसराय की कौंसिल के मेम्बरों और भिन्न विभागों के 
सेक्रेटरियो के अतिरिक्त डाइरेकुर जनरल ओर इन्सपेकूर 
जनरल जैसे कुछ और भी सरकारी कर्मचारी रहते हैँ जिनका 
फाम यह है कि सरकारी और प्रान्तिक कार्यों की निगरानी 
रकक्‍्खे ओर उन्हे यथोचित सलाह दिया कर। 


मारत सरकार के काये 


भारत सरकार को प्रथम तो वह कार्य करने होते है 
जिनका सम्बन्ध समग्र देश से हे और जिन्हे प्रान्तिक 
सरकार खुभीते से नहीं कर सकती। इनमे से मुख्य निम्ल- 
लिखित हे-- 


4 उस अआआ 
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१--विदेशों से सम्बन्ध, युद्ध, सन्धि और राज-प्रति- 
निधियो का प्रवन्ध । 

२--स्थल ओर जल की सेना का प्रबन्ध । 

३--मालगुजारी, महसूल, दिवानी, फौजदारी आदि के 
ऐसे कानून बनाना जिनका समस्त ब्रिटिश इन्डिया में प्रचार 
करना हो । 

४--टैक्स ठहराना (॥दुकाणा ); राज का ऋण 
( 7ए०॥० ॥0९9 ); सिक्के व नोट का चलन; डाक, तार 
वरेल। 

५--खनिज पदार्थों को निकालने की शर्तें ठहराना | 

६--भारत-मंत्री को आवश्यकीय विषयों की सूचना देना 
ओऔर उसकी सम्मतिपूर्वक अप्य देशों से भारतीय व्यवसाय 
का निश्चित करना । 

७--प्रान्तों तथा म्युनिलिपलिटियों व देहाती बोडों को 
ऋण अथवा ऋण लेने की अममति देना । 

प्रान्तिक सरकारों के सम्बन्ध मे भारत सरकार के काम 
ये हं--उनके प्रबन्ध, कानन तथा व्यय की निगरानी करना 
उनके काय संवालन की नीति ठहराजा; उनके विरुद्ध अपीलो 
की झखुनवाई वरना एवं उन्हें किसी अधिकार विशेष दे व्यव- 
हार में लाने की आज्ञा देना । 

स्टेट सेक्रेटरी की शिफारिश से इंगलेंड महाराज किसी 
योग्य अनभवी ओर उद्च घराने के कम्म- 
चारी को गवर्नर-जनरल जियुक्त करते हैं। 
सन्‌ १८५८ ३० की महाराणी विक्ोरिया की घोषणा में लाडे 
केनिग को 'पहला गवनेर जनरल और चाइसराय (प्रतिनिधि) 
लिखा गया था। तब से ये दोनों शब्द समानार्थवाची हो 


गवनर-जनरल 
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चले हैं । साधारणतया उनकी अवधि पांच साल की रहती है, 
परन्तु कानून से यह समय निश्चित्‌ किया हुआ नहीं है और 
खुभीते के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है । 

गवर्नर-जनरल के अधिकार निम्न-लिखित शपकार के हैं 
जिनका उल्लेख उनके निर्दिष्ट स्थान पर किया गया है-- 

(१) भारतीय वड़ी (]777०7५७)) कार्यकारिणी कौसिल में । 

(२) भारतीय बड़ी व्यवस्थापक सभा के विषय में । 

(३) प्रान्‍्तों की निगरानी का । 

(४) देशी रियासतों के सम्बन्ध में । 


चतुथ परिच्छेद 
परान्तिक सरकार 


इस परिच्छेद में भारतवर्ष के केवल उतने ही हिस्से की 
स्थानीय राज्यप्रणाली पर विचार किया 
जावेगा जो प्रत्यक्ष सरकार अंग्रेजी के 
अधीन है। इसे ब्रिटिश इन्डिया या अंग्रेजी भारत कहते हैं 
ओर जैसा कि पहिले कहा गया है, इसका क्षेत्रफल समस्त 
भारतवर्ष के ज्ञेत्रफल से दो तिहाई से कुछ कम अर्थात्‌ लग- 
भग ११ लाख वर्ग भील है और यहां की जनसंख्या सारे 
हिन्दस्तान की तीन चौथाई के करीब है, अर्थात्‌ २४ कोटि से 
ऊपर आदमी यहां निवास करते है | 

आरस्म में यह कत्पना कठिन थी कि अंग्रेजी राज्य 
भारतवर्ष में इतना विस्तृत हो जायगा। 
कम्पनी ने पहिले मद्रास, वम्बई, बंगाल 
फे नाम से तीन प्र सीडेनसी ( 777'९४ंव०ा्९४ ) अर्थात्‌ अहाते 


भ्रग्नेजी भारत 


इसके प्राल्त 
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बनाये । इनमें से प्रत्येक एक सभापति ( गवर्नर ) और उसकी 
कोसिल के अधीन रहता था। इनको इंगलैंड में अपने काम 
की जवाबदेही कोट आफ डाइरेकुर्स (00 प्र+ ० ॥)760078) 
से करनी होती थी । धीरे घीरे कम्पनी के अधिकार मे अधिक 
भूमि आती गयी और बह इसे खुभीते अनुसार उपयक्त तीन 
प्रान्तों में से किसी न किसी में शामिल करती गयी । जब 
इनकी सीसा बहुत बढ़ चली तो नवीन प्राग्तों की सृष्टि करनी 
पड़ी । धान्‍तों की संख्या वा सीमा कभी कभी सदेव के लि 
निश्चित्‌ नहीं की जा सकती, आवश्यकतानुसार इनमें परि- 
वतेन होता ही रहता है । 

वर्तमान समय मे छोटे बड़े सब प्रान्तों की संख्या १५ 
है। इनकी पर्तमान शासन-प्रणाली भसल्नी भांति समझने फ 
ल्लषिए इनका प्रारम्भिक इतिहास जान लेन! आवश्यक छऐ, अतः 
डसे भी संक्षिप्त रूप में लिखे देते हैं । 

यह खबसे प्रथम सरकारी प्रान्त बला । सन्‌ १६३६ ह० 
में वह भूमि खरीदी गयी जहां अब सेंट 
ज्ञाजं (9477/6 (४९०7४०७ ) का किला हे। सज्‌ 
१६५३ ई० में यह प्रेसीडेन्सी वना दिया गया। सौ बे तक 
अंग्रेजों के पास रहने के पश्चाल्‌ इसे फरशरासीसियों ने जीत 
लिया, परच्तु सन्‌ १७५७ ई० में यह पुनः अंग्रेऊो के हाथ से 
जा गया और इसके साथ मछलीपट्टन भी मिला। बकूसर के 
युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि से शाहआलम दाश 
कम्पनी को उत्तरी सरकार सिल गया। पश्चात अंग्रेजों के 
हेद्र अली ( जिसने सन्‌ १७६१ ई० में अपने हिम्दू सवारी से 
मेसूर का राज्य छीन लिया था ) और उसके बेटे टीपू सुल- 
तान से चार युद्ध हुए । अच्त म॑ सच १७६६ ई० मे मसूर की 

ले 


२--मद्गरास 


श्र भारतीय शासन 


राजगद्दी पुराने हिन्दू वंश को दी गयी। इससे मद्रास प्रान्त में 
पांच जिले और बढ़े । हेद्रावाद के निजाम से भी दो जिले 
मिले और सन्‌ १७३८ ई० से कनूंल मिल जाने पर मद्रास 
प्रान्त पूरा हुआ । सन्‌ १८६२ ई० में मद्रास सरकार ने उत्तरी 
कनारा का उत्तरी जिला वम्बई सरकार को दे दिया। इस 
प्रकार मद्रास, व्यापारियों की वस्ती से, फ्रांस चालों की 
लड़ाई से, तथा वादशाह के दान ओर मेसूर के सुलतान की 
हार से ब्रिटिश भारत का एक प्रान्त बना है। 
सन्‌ १६१७४ ई० मे अंग्रेजों को दिल्ली के वादशाह से 
भारतव्े के पश्चिमी किनारों पर व्यापार 
करने की अनमति मिल गयी थी। सन्‌ १६६८ 
ई० मे जब इंगलेंड के बादशाह को पुर्तगाल बालों से बम्बई 
मिली, तो सदर छुकान सूरत से उठाकर बम्बई में लायी गयी। 
१०० घर्ष के बाद जब पेशवा नारायण राव की सृत्यु पर 
स्वार्थी राघोवा ने अपने ही बन्धओ के विरुद्ध अंग्रेजों की 
सहायता मांगी, तो सलचबई वी संधि से वंसीन, सलसदट तथा 
स्पई के आख,पास के दापू अंग्रेजो को मिले। पश्चात्‌ मरहटों 
की संघ-शक्ति क्रमशः टटती गयी । अच्त में' सन्‌ १८१७ ऐ० 
मे किरकी को लड़ाई के पीछे कोकन व दक्षिण देश बम्बई 
अहाते मे मिल गये। सन्‌ १८७४ ई० में! सिघ तथा अदन 
का बन्द्र भी इसी प्रान्त मे' मिला लिये गये । 
यहां अंग्रेजो की पहिली दुकान सन्‌ १६४२३० मे बलासार 
(वालेश्वर) मे खोली गयी थी। सन्‌ १७००ई० 
में कम्पनी ने बंगाले के हाकिम की आज्ञा से 
कलकत्ता मोल लिया । सन्‌ १७५७ में प्लासी की लड़ाई और 
पश्चात्‌ सन्‌ १७६५ ई० में बक्सर के यु से कम्पनी को बंगाल- 


२--वबम्बई 


३--बगाल 


प्रान्तिक सरकार - शुछ 
विहार-डड़ीसा की दिवानी मिल गयी; सन्‌ १७७४ ई० में यहां 
का गवर्नर भारतवर्ष का गवनेर-जनरल वनाया गया और 
बह सद्रास, वस्वई के गवर्नरों से ऊपर समझा जाने लगा। 
पश्चात्‌ पश्चिमोत्तर देश इसीके अधिकार में कर दिया गया 
और यह सन १८३४ ई० तक वंगाल में सम्मिलित रहा । सन्‌ 
श्प्रद ई० में आलाम और १८५० में शिकम की भूमि भी 
इसीमें मिला दी गयी । सन्‌ १८५४ ई० में बंगाल के लिए 
भारतवर्ष के गवर्नेर-जनरल से पृथक्‌ एक गवनेर की स्वीकृति 
हुई, परन्तु उस अहाते को केवल लेफूटनेट-गवर्नेर से ही संतोष 
करना पड़ा । खन्‌ १८७४ ई० से आसाम अलग एक चीफ करमि- 
अर के अधीन कर दिया गया। सन्‌ १६०५ ईं० में बंगाल के 
शासन का सार कस करने के लिए इसके कुछ जिले आसाम 
में मिला कर 'पूर्वी बंगाल ओर आसाम! नामक आन्त वनाया 
गया और उसके लिए एक लेफूटनेंट गवर्नेर नियत किया 
गया। परन्तु इस प्रकार के वंग-विच्छेद से केवल यंगाली ही 
नहीं, वरन्‌ समस्त हिन्दुस्तानी प्रजा मे विक«& अखंतोष की 
लहर उठी। इस पर सन्‌ १६१२ ३० में भारत सम्राट पंचम जाजे 
ने दिल्ली दरवार के अवसर पर सस्पूर्ण बंगाल को एक गवर्नर 
फेअधीन कर दिया। विद्ार, उड़ीसा और छोटा नागपुर के लिए 
एक लेफुटनेंट गवनेर नियत हुआ और आसाम को सन्‌ १६०५ 
इई० के पू्े की स्थिती के अनुसार पुनः चींफू कमिश्नर ही मिला। 

इस धकार जिस भूमि पर सन्‌ १८५४ से १६०५ ई० तक 
केवल एक लेफूडनेंट गवनेर था, तथा जहां सन्‌ १६०५ से 
१६१२ ई० तक दो लेफूडनंट गवर्नर रहे, वहां १६१२ ई० से 
एक गवर्नर, एक लेफृूटनेट गवर्नर और एक चीफ कमिश्नर- 
( कुल थिला कर तीन शासक ) नियत किये गये । 


२० भारतीय शासन 


इसका उल्लेख अभी बंगाल के विषय में हो चुका है। 
का नवीन प्रान्त की सखष्टि सन्‌ 8 १२ ई० 
से हुई जब इसे एक लेफूटनेट गवरनेर 
मिला । 

सन्‌ १८०३ ई० के मरहटा युद्ध से सिधिय् को अंग्रेजों ने 
असाई व लासवारी पर हार दी और उन्होने 
आायगरा व ठुआव पर अधिकार प्राप्त किया। 
यह आगरा प्रान्तः आरम्भ से बंगाल प्रान्त का ही भाग 
समका गया था। सन्‌ १८११ ई० से नागपुर के राजा से सागर 
व सर्मदा देश मिला और पांच वर्ष पीछे शुर्खा युद्ध के परि- 
णाम रूप कमांऊ, गढ़वाल और देहरादून कम्पनी के हाथ 
आये। सन्‌ श्म३४४ इ० में इस समस्त प्रदेश के लिए कार्य- 
कारिणी कौसिल सहित एक गवर्नर की स्वीकृति हुई, परन्तु 
मिला इसे केवल लेफूटनंट गवर्नर ही । अध्सी व्षे हो गये 
परन्तु गवरनंरी देने का वादा अभी तक पूर्ण नही हो पाया। 
उस सम्यय अंग्रेजी राज्य की सीमा पर होने से इसका नाम 
पएश्चिसोचर प्रानत पड़ा । 

डी उलहोजी ने १८५६ ई० में अवध को भी अंग्रेज़ी राज्य 

में मिलाया और यहां एक चीफ कमिश्नर नियत किया | सन 
१८७७ ई० से यह पूर्वोक्त पश्चिमोत्तर प्रान्त मे मिला दिया 
गया। इस प्रकार पढ़ें हुए प्रान्त पर भी शासक केवल लेफूट- 
मेट गवनेर ही रहा । 

सन्‌ १७०१ में पंजाब के उत्तर-पश्चिम में सीमा प्रान्त 
बना देने पर उक्त पश्चिमोत्तर देश का नाम आगरा व अवध 
के संयुक्त प्रान्‍त? में परिवर्तित किया गया। 

सन्‌ १८७४६ ई० मे, पहिले सिख युद्ध के पश्चात्‌ , पंजाब 


५--सयुक्त प्रान्त 


पान्तिक सरकार २१ 


में अल्पवयस्क राजा के लिए सरकारी रीजंट नियत हुआ | 
न फिर सन्‌ १८४६ ई० में दूसरे सिख युद्ध 
की समाप्ति पर इस प्रान्त में अंग्रेजों का 
झतिकार हो गया और यहां के शासन के लिए तीन मेम्वरों 
का एक वबोडे नियत कियां गया। खन १८०३ में यहां चीफ 
कमिश्षर सुकर्रर हुआ। गशद्र के बाद दिल्ली पश्चिमोत्तर देश 
से निकाल कर पंजाब में मिला ली गयी ओर पीछे सन्‌ १८५७ 
ईं० से यहां लेफूटनेट गवनेर नियत हुआ । सन्‌ १६१२ ई० से 
दिल्ली का एक स्वतंत्र घान्‍्त बनाया गया। 
सन्‌ १८२६ ई० के प्रथम ब्रह्मा युद्ध से अराकान तनासरम्‌ 
0८ अं व देवा कम्पनी को मिले ओर इन पर एक 
कम्रिक्षर नियत हुआ । दूसरे युद्ध के 
पश्चात्‌ १८४६ में पीयू पर अधिकार प्राप्त हुआ और यहां भी 
एक कमिश्नर नियत हुआ । अनन्तर सन्‌ श्यू६२ ई० में 
इस समस्त घदेश पर दो कमिश्नरों के स्थान में एक चीफ 
कमिश्नर नियत किया गया | सन्‌ १८८५ में उत्तर-ब्रह्मा अंग्रेजी 
राज्य मे मिलाया गया । ठव से उत्तर-दक्षिण ब्रह्मा मिला कर 
सम्पूण ब्रह्मा एक छोटे लाट ( लेफूडनंट गवर्नर ) के अधीन 
रचखा गया । रंगून का वन्द्र व्यवसाय के बड़े महत्व का है । 
इसका उल्लेख बंगाल प्रान्त के विपय में आ चका है| 
आह लक ज प्रथम ब्रह्मा युद्ध से यह अंग्रेजों के हाथ 
आया, तब से खन्‌ १८७४ तक यह बंगाल 
सरकार के ही अ्रधीन रहा । पश्चात्‌ यहां एक चीफ कमिश्नर 
नियत हुआ । यह पानत सन्‌ १६०५ से १६१२ ई० तक पूर्वी 
बंगाल के साथ लेफुटनेंट गवनेर के अधीन रहा। अब पुनः 
यहां चीफू ऊमिश्नरो ही स्थापित | 


ए्२ भारतीय शासन 


पश्चिमोत्तर देश से सागर व नर्मदा के जिले लेकर तथा 
उनमें नागपुर (जो सन्‌ १८५४ ई० में 
राजा के मर जाने से सरकारी राज्य में 
मिला लिया गया था ) मिला कर सन 
१८४६१ में चीफ़ कमिश्षर की अश्वीनता में 'मध्य प्रान्त! नामक 
प्रान्त बनाया गया। ' 

बरार सन १८५३ ई० में निज्ञाम हेद्राबाद ने सरकार 
अंग्रेजी को इस निमित्त से दिया कि वहां की आमदनी से 
हेद्राबाद की सरकारी सेना का खर्च चलाया जावे और 
जो आय शेष रहे वह निज्ञाम को मिल जाया करे। इस पर 
बरार में हेद्राबाद के रीजेट के अ्रधीन एक कमिश्नर नियत 
किया गया। सन्‌ १६०२ ई० से निज्ञाम को मिलने वाली 
रकृम २६ लाख रुपये ठहरा दी गयी | अब शासन के विचार 
से मध्य प्रान्त और बरार सम्मिलित ही हें--यद्यपि 
नाममात्र को वरार पर निज्ञाम के भी कुछ अधिकार चले 
आते है । 

अंतिम मरहठा युद्ध के पश्चात्‌ सन्‌ १८१८ ई० में खिधिया 
से अंग्रेजों को अजमेर मिला ओर मेर- 
वाड़ा लुटेरों से छीन लिया गया । गवनर- 
जनरल का राजपुताने की रियासतों का एजंट ही यहां का 
चीफ कमिश्नर होता है । 

सन्‌ १८३४ ई० में लाडे विलियम वेनूटिग ने प्रजा की 
सम्पति से कुर्ग को अंग्रेजी राज्य में भिला 
लिया। मेसर का रेजिडेट चीफ़ कमि- 
ज्षर की हैसियत से इस छोटे से सूबे का शासन 
करता है । 


&--मभध्य प्रान्त, 
बरार 


३१०-श्रजमेर-मेरवाडा 


११--कुग 


प्रान्तिक सरकार २३ 


इन टापुओं का सुपरिटडेंट एक चीफ़ कमिश्नर है जो 
१२--अंडमान-नि- रथ ब्लेयर में रहता है। सन्‌ श्म्प॑८ ई० 

बजाए से यह हिन्दुस्तान के देश निकाले के अप- 

राधियों के रहने की जगह हे। 

कलात के खान से सन्‌ १८७६ ह० में क्ेटा खरीदा गया। 
इसमें निकटवर्ती भूमि मिला कर सन्‌ 
श्ट्णप& ई० में ब्रिटिश-बलोचिस्तान नाम 
का छोटा सा प्रान्त बना दिया गया ओर 
यहां एक चीफ कमिश्नर नियत किया गया । 

पंजाब के कुछ ज़िले लेकर ओर उनमें कुछ आस पास 
की भूमि मिला कर सन्‌ १६०१ ई० में इस 
नाम का एक नवीन प्रान्त चीफ कमिश्नर के 
अधीन कर दिया गया, जिससे भारत सर- 
कार पश्चिमी सीसा की सली प्रकार निगरानी कर सके । 

गदर के बाद देहली पश्चिमोत्त र प्रदेश से निकाल कर 
पंजाब सरकार के अधीन कर दी गयी 
थी। सन १६१२५ ई० में राजधानी को 
कलकत्ते से बदल कर देहली लाना आवश्यक समझा गया। 
तब से इस शहर तथा इस ज़िले की कुछ आस पास की 
थूमि पंजाब प्रान्त से ज्ुदा कर एक चीफ़ू कमिश्नरी बना 
दी गयी । 

लगान, आबकारी, टिकट (स्टाम्प) तथा टेक्स की आय में 

भारतीय ओर प्रान्तिक सरकार दोनों ही 
हिस्सा लेतीं हैं। पुलिस, न्याय, जेल, शिक्ता, 
आवपाशी, सड़क, जंगल, पबलिक मका- 
नात, स्युनिसिपल और देहाती बोडों फी देख भाल का काम, 


१३--ब्रिटिश- 
बलोचिस्तान 


१४--पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्त 


१५--देंहली 


प्रान्तिक सरकार 
के काप 


२७ भारतीय शासन 


लगान ठहराना और वसूल करना तथा आत्तरिक शासन 
सम्बन्धी काम प्रान्तिक सरकार के खुपुद हैं । 
नीचे की तालिका से ब्रिटिश इंडिया के वतेमान १५ प्रान्तों 
की शासन विधि का परिचय मिलेगा । ये ५ प्रकार के हैं-- 
(क ) जिन्हें गवर्नर तथा कार्यकारिणी व व्यवस्थापक 
दोनों कोसिले मिली हुई हैं । 
(ख) जिन्हें लेफ़्टनेट गवर्नर ओर दोनों कौंसिले 
मिली हुई है । 
(ग) जिन्हे लेफ्टनंट गवर्नर और एक (व्यवस्थापक ) 
कोसिल मिली हुई है । 
(घ ) जिन्हें चीफ़ कमिश्नर और एक (ब्यवस्थापक ) 
कॉखिल मिली हुई है । 
( ड) जिन्हें केवल चीफ कमिश्नर ही मिला हुआ है 
ओऔर कोई कोसिल नहीं । 


भेद संख्या प्रान्त राजधानी शासक. शासन पद्धति 


(क) १ मद्रास मद्रास गवनेर।/ कार्यकारिणी 


२ चम्बई बम्बई »  >ओरबव्यवस्थापक 
३ बंगाल कलकत्ता ”» । दोनो कोसिले है 
(ख) ४ विहार-उड़ीसा पटना लेफटनेट है 
गवनेर 
(ग) ५ संयुक्त प्रात हक ह कब अमचस 
न कप पक कौसिल हे 
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(घ) रे आसाम चीफ कमिश्नर 


& मध्य-प्रान्त नागपुर? फेयल व्यवस्था: 
व बरार 
(8) १० अजमेर-मेरवाड़ा अजमेर ” , 
११ कुर्ग मरकारा ” ।ै 
१२ अंडमान-निकोबार हल है 
४००७७ कोई कॉंसिल 
१३ आ बलोचि- अल नहीं 
१४ पश्चिमोत्तर कम 
सीमा प्रान्त पेश 
१५ देहली देहली » / 


अब हम इन शासकों तथा इन कोंखिलों के अधिकारों 
के विषय में कुछ उल्लेख करेंगे; किन्तु सब से पूर्व यह जान 
लेना चाहिए कि गवर्ने*-जनरल को भिन्न सिन्न परान्‍तो पर 
केसे अधिकार प्राप्त है । 
जिन प्रान्तों में ३३४ ३8५0 अ है, वहां सं 
की गवनर-जनरल फेवल रखवाली व 
डक लक निगरानी ही. करते हैं। जिन प्रान्तो पर 
लेफटनेन्ट गवर्नर या चीफू कमिश्नर नियुक्त हैं, वहां गबनेर- 
जनरल के अधिकार अधिक हैं. और कानूब से उनकी तफू- 
सील ठहरायी हुई है। ये प्रान्त पहिले गवर्नर-जनरल के ही 
अधिकार में थे ओर अब केवल उसके काम को हलका करने 
के लिए ही उन्हें ये शासक मिले हैं । 
गवनेशों की नियुक्ति क्राउन यानी इंगलेंड के महाराज 
(07०७7 ) की तरफू से होती है। थे प्रायः उच्च पद के उन 
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व्यक्तियों में से चुने जाते हैं, जिन्हें ( 77000 उर8]000 ) 
सम्मिलित राज्य मे शासन का अज्ञुभव हो। 
डनकी कोॉंसिल में दो सिचीलियन और एक 

न्द्स्तानी रहते है, जिन्हे सेक्रेटरी की शिफारश पर क्राउन 
( (70४४ ) ही नियत करता है। गवन्नेर-जनरल की भांति 
खास खास हालतो में यह भी अपनी कॉसिल के निणेय के 
विरुद्ध काम कर सकते है। आध्िक विषयां को छोड़कर अन्य 
विषयो में वे सीधे सेक्रेटरी आफू स्टेट से पत्र व्यवहार कर 
सकते हैं। प्रान्तों के कुछ पदों की नियुक्ति उनके अधीन 
रहती है और अपने पानन्‍्त के ज़िलों की ज़मीन के लगान के 
बारे में सी वे वहुत कुछ स्वाधीन है 

लेफूटनेन्ट गवनेर की नियुक्ति गवनेर-जनरल ही कर 
देते है । परन्तु इसके लिए उन्हे (0/007) 
कफ्राउन की खीकूति लेनी होती है । ये 
इंडियन सिविल सर्विस (आता एंजशों 89०/ए४०७ ) के 
मेम्बरों में से चुने जाते है और इन्हें भारतवर्ष में कम से कम 
दस वर्ष की सरकारी नोकरी का अज्ठुभव होना चाहिए। 
जहां कार्यकारिणी कोंसिल नहीं है, वहां लेफूटनेन्ट गवर्नर 
को रेवन्यू बोर्ड ( ४०ए०१४७ 8०७॥0 ) अथवा पंजाब और 
अह्मा की हालत में उन्हे फाइनेशल ( अथे ) कमिश्नर 
( अपाक्याभंते 0007870॥९/ ) से सहायता मिलती है | 
चीफ़ कमिश्नरों को गवर्नर-जनरल ही नियत करते है। 

साधारण समझ ऐसी रहती है कि चीफ़ 
कमिश्नरी गवर्नर-जनरल के ही अधीन है 
और वहां चीफ कमिश्नर गवनर-जनरल के प्रत्तिनिधि रूप से 
शासन करते है। मध्य प्रदेश व बरार का चीफ कमिश्नर 


गवर्नर 


लेफ़टनेन्ट गवर्नर 


चीफ़ कमिश्नर 
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लैफटनेस्ट गवर्नर फे प्रायः समान अधिकारी ही है। श्रव इस 
प्रान्‍्त को व्यवस्थापक कॉसिल भी मिल गयी 
बड़े प्रान्व का भार अकेले एक शासक के लिए बहुत 
प्रान्तिक कार्य्य.. भारी धतीत होता है; उसका उत्तरदायित्व 
कारिणी कौंसिल. दिनों विन बढ़ता जाता है, इस लिए आय- 
श्यक होता है कि उसकी सहायतार्थ एक 
कौसिल दी जावे । इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि 
यद्यपि यत्र तत्र कोई स्वाधीन राजा अच्छा हो सकता है 
परन्तु साधारणतया उन्हीं राजाओं से प्रजा को विशेष लाभ 
पहुंचा है ज्ञिनके णस शासनाथे सभाएं रही; क्योंकि स्वेच्छा- 
चार का कार्य्य उनके व्यक्तित्व पर निर्भर रहता है। यदि 
वे विलक्षण-ब॒द्धि, राजनीतिज्ञ, विशेष कृपालु तथा उदार प्रकृति 
के हो, तो कोई चिन्ता की बात नहीं; यह भी सम्भव हे कि 
ऐसे उत्तम शासकों के लिए कार्यकारिणी कॉसिल किसी 
किसी समय विप्नकारी सिद्ध हो जावे । परन्तु सब शासक 
ऐसे ही नहीं होते, अथवा इस बात कीं कोई गारंटी नहीं है 
कि किसी प्रान्त को सदैव ही ऐसे योग्य शासक मिलते रहने 
का सौसाग्य रहेगा, इसलिए यह उचित है कि शासकों के' 
काय्ये की आलोचनाथे कुछ पदाधिकाशी नियत रहे, यद्यपि 
खास हालतों में वतेमान फोसिलो के विरुद्ध भी शासक का्य्य 
कर सकते हैं। परन्तु कोन कह सकता है कि उनके हर दम 
बाद विचाद और आलोचना के संदेह कए शासकों की नीति 
पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। हां, यह ज़रूर है कि इन 
कॉसिलो से विशेष लास उसी समय हो सकता है ज्ञब इनमें: 
भारतीय भेम्बरों की संख्या यथेष्ट अर्थात्‌ आधे से अधिक 
रहे । बतेभान खमय में प्रान्तिक कार्यकारिणी कौंखिलों' दटे 
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$ मेम्बरों में से केवल १ भारतीय रहता है। और भार- 
तीय बड़ी कॉंसिल में तो यह निस्‍्वत भी नहीं रहती, बहां 
६ मेम्बरों में से केवल १ ही भारतीय है। आशा है कि 
भविष्य में इस विषय में अधिक उदारता से काम लिया 
जावेगा । 

नोट--व्यवस्थापक कोसिल का विपय आगामी स्वतंत्र अ्रध्याय 
में रहेगा । 





पश्चम परिच्छेद्‌ 


जिले का शासन 


पहिले कह आये हैं कि शासन के लिए सरकारी भारत 
छोटे बड़े १५ प्रान्तों में विभक्त है। मद्रास 
को छोड़ पत्येक बड़े प्रान्त में चार णांचे 
डिवीज़न ( कमिश्नरी या किस्मत ) रहते है। एक डिवीज़न 
की देख भाल करनेवाले को कमिश्नर कहते हैं। एक डिची- 
ज्ञन मे तीन, चार, पांच अथवा अधिक ज़िले होते है। ज़िलों 
से जो रिपोर्ट या पत्रादि स्थानीय सरकार के पास जाते हैं 
वे सब कमिश्नर के हाथों में से गुजरते हैं। कमिश्नर लोग 
सरकार की कार्य्यकारिणी कोसिल के कर्मचारी नही होते; थे 
केवल जांच पड़ताल करते है। कुछ प्रान्तों मे सरकार के काम में 
सहायता देने के लिए बोर्ड-मालगुजारी ( 00ए०७१४४९-२१०४७४'० ) 
रहता है। मद्रास प्रान्त में कमिश्नरों के काम के 'लिए भी 
चार कलेकूरों का एक बोर्ड ही रहता है। 

अंग्रेज़ी भारत में शासन की इकाई ज़िला ही है। राज्य की कल , 


प्रान्तों के विभाग 
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जैसी एक ज़िलें मे 520 ब्खियी पड़ती है, बेसी ही गा अन्य 
डे जलो में भी है। जो अफसर एक में काम 
कक कक करते हैं, वे ही और में भी हैं। जनता के 
फाम काज का मुख्य स्थान व लोक-व्यच- 
हार का केन्द्र ज़िला है। जो मज्ुप्य अन्य प्रान्तों तथा दूखरे 
शहरों से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, उन्हें भी बहुधा ज़िले में 
काम पड़ जाता है। यहां की ही शासन-ब्यवस्था को देख कर 
जनसाधारण समस्त देश के राज्य-प्रबन्ध का अजलुमान किया 
करते हैं । 
ज़िलों की कुल संख्या २६७ है। प्रत्येक ज़िला एक उत्तर- 
दायी अफूलर के अधीन रहता है, जिसे कलेकुर ( (0॥९००7) 
कहते हैं। (पंजाब, बमो, अवध और मध्य घरान्तो में बह डिप्टी 
कमिश्नर कहलाता है ) । 
भारतवर्ष में ज़िलो का ओसत क्षेत्रफल ४००० वर्ग मील 
ज़िले का क्षेत्रफल व ऐगर्मेग हे, तथा उसकी ओसत मनुष्य 
शनष्य-सेख्यो संख्या & लाख है। कोई ज़िला छोटा है, 
कोई बड़ा; इसी प्रकार कहीं की मलुष्य 
संख्या कम है, कहीं की बहुत अधिक | उदाहरणार्थ मद्रास 
में ओसत क्षेत्रफल ६००० वर्ग मील और मजुष्य संख्या १५ 
लाख के लगभग है। संयुक्त प्रान्त में क्षेत्रफल यद्यपि साथा- 
रणतया २००० चर्ग मील से कुछ ही अधिक हे, परन्तु मलुष्य 
'संज्या की ओसत १० लाख है। सबसे छोटा ज़िला शिमला 
है और सब से बड़ा ब्रह्मा मे उत्तरीय चिन्द्विन है। इनका 
छोत्रफल क्रमशः १०१ व १६००० वर्ग मील है । इन संख्याओं 
से इनका भेद समझ में आ सकता है। 
इस भेद्‌ का कारण यह है कि ज़िलों फी सीमा निश्चित 


ज़िले का स्थान 
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करने में वहां के क्षेत्रफल व मलुष्य-संख्या की ओर विशेष 
ध्यान नहीं दिया जाता; बरन्‌ विचार यह करना होता है कि 
वहां के शासक को मालगुज़ारी तथा प्रवन्धादि का काम' अन्य 
ज़िलों के शासको के समान ही करना पड़े । 

ज़िले के कार्यकर्ताओं को कानून बनाने का अधिकार 
जिले की कार्य... हीं होता । इनका मुख्य काम यह है कि 
फारिणी वे सरकार के बनाये कानून को व्यवहार में 
लाव, तथा उसकी आज्ञाओं का पालन 
करें। हां, कानूस वनाने में अप्रकट रूप से इतना भाग इनका 
अवश्य रहता है कि इनकी रिपोर्टों के आधार पर सरकार 
स्थानीय परिस्थिति का अठुमान करती है और तदलुसार 
कानून बनाती है। ज़िले में अनेक प्रकार के काये करने होते 
हैं, यथा-- 

शान्ति रखना, भगड़ो का फेसला करना, मालगुजारी 
वसूल करना, सड़क पुल श्रादि बनवाना, अकाल भे लोगो की 
सहायता करना, रोगियों का इलाज करना, स्युनिसिपल व 
लोकल बो्डों की निगरानी रखना, जेलखाना व पाठशाला 
आदि का निरीक्षण करना, इत्यादि । | 

इन विविध कार्यो के लिए ज़िले में कई एक अफसर 
रहते हैं--जैसे पुलिस खुपरिदेडेट, डिप्टी व सहायक कलेक्र, 
डिस्ट्िकु जज, मुंसिक, एक्जैक्वेटिव इजिनियर, सिविल सर्जन, 
जेल खुपरिटंडेशट तथा स्कूल इन्स्पेकुर आदि । इनका विशेष 
उल्लेख अन्यन्न किया जायगा | " 

इन अफसरों में से ज़िला-जज प्रभति सिविल अफसरों 
को छोड़ शेष सब पर कलेकुर ही मुखिया होता है। इस लिए 
ज़िले के हाफिम से कलेकूर ही का संकेत होता है । 
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शांसन ब्यवस्था में ज़िले का क्‍या स्थान है, यह सम- 
भने पर कलेकुर के पद्‌ का महत्व सहज 
ही ध्यान में आ सकता है। ज़िले के लोगों 
फे लिए यही सरकार का प्रतिनिधि है। 
उच्च कर्मचारियों को वे भले ही नजानें, पर कलेकूर से उन्हे दिन 
रात काम पड़ता है। इसी की योग्यता पर सरकार के उत्तम 
नियमों से प्रजा को यथेण्ट लाभ होना अथवा न होना निर्भर 
है और जैसा इसका बर्ताव रहता है, उसीसे अधिकांश जन- 
समाज सरकार की नीति का अन्‍्दाज़ा लगाते हैं। जैसा कि 
आगे लिखे उसके कतंव्यों से घिदित होगा, वह केवल सरकार 
का हाथ मुंह ही नहीं, वरन्‌ आंख कान भी है। 

उसकी संयुक्त उपाधि 'कलेकुर-मेजिसट्रेट” उसके डबल 
कार्य्यं की बोधक है । कलेकुर की हेसियत 
से वह ज़िले की मालगुजारी वसूल करता 
है और मेजिस्टरेट की हेसियत से वह 
ज़िले का शासन करता है। अपनी अमलदारी के भूमि- 
सम्बन्धी मामलों पर वह विचार करता है, सरकार ओर 
कृषकों के सम्बन्ध का वह ध्याव रखता है, और ज़मीदारों 
ओर किसानों फे भगड़ों का वह फेसला देता है। दुर्भिक्ष 
अथवा अन्य आवश्यकता के समय कृषकों को सरकारी सहा- 
यता उसकी सम्मति अनुसार मिलती है। इसके अतिरिक्त 
स्थानीय आबकारी, इनकम टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी तथा आय के 
अन्य श्रोत भी डखीके खझुपुद हैं । ज़िले के खज़ाने का यही 
उत्तरदाता है । डसे स्युनिसिपलटियों की निगरानी का 
अधिकार है और प्रायः वर्ह एक या अधिक का अध्यक्ष भी 
रहता है। बहुधा ज़िला-बोडों का सर पति भी वही रहता 


कल्षेक्टर के पद 
का महत्व 


कलेक्टर के झधिकार 
व कर्सेव्य 
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है। ज़िला-मेजिस्टट की हेसियत से डसे अव्वल दर्ज़ के 
मैजिस्ट्रटी के अधिकार प्राप्त हें, जिनसे वह दो साल की केद्‌ 
और एक हजार रुपए तक का जुर्माना कर सकता है। प्रायः 
वह फौज़दारी के मुद्दों का फैसला नहीं करता, परन्तु 
ज़िले के अन्य मेजिस्टंटों के काम की निगरानी करता है । 
ज़िले की सब प्रकार से खुख शान्ति का वही उत्तरदाता है। 
अपने अधीन पदाधिकारियों के विरुद्ध अपील वही 
खुनता है और स्थानीय पुलिस की निगरानी भी करता है। 
इस वात के निश्चय करने में कि कहां पुल; सड़क, 
इत्यादि बनने चाहिए, कहां सफाई का प्रवन्ध होना चाहिए, 
तथा किन नगरों को सैल्फ गवर्मेंट मिलनी चाहिए, 
उसीकी सम्मति प्रामाणिक मानी जाती है। ज़िले में जो 
भी व्यवस्था ठीक न हो, उसका खुधार करना और हर एक 
बात की रिपोर्ट उच्च कर्मचारियों के पास भेजना उसीका 
कर्तव्य है। इस प्रकार इतने भिन्न प्रकार के कार्य उसके 
खुपुरद हैं कि उन सबको स्वयं भली प्रकार लाना बुद्धि- 
बिलक्षणता ही का काय्यं है। इसलिए बहुत से काम कलेकुर 
के अधीन कर्मचारी ही कर डालते हैं और कलेमुर केवल उनके 
कागजों पर हस्तात्षर मात्र कर सकते हैं । 

सिविल ( मुल्की ) पदों की सरकारी बड़ी बड़ी नौक- 
सिविल सर्विस रियां प्रायः डन्हीको मिल सकती हैँ जो 
सिविल सर्विस ( एांशो 8७०४706 ) की | 
परीक्षा पास कर खुके हो । यह परीक्षा हर 
साल लन्‍्दन में होती है ओर इसमे ब्रिटिश राज्य में रहनेवाला 
किसी भी देश जाति घ धर्म का मजुष्य बेठ सकता है जो नेक 
चलनी का “प्रमाण दे चुका हो | हिन्दुस्तानी लोगो के लिए 


परीत्ता 


जिले का शासन शेर 


भी यह परीक्षा वनन्‍्द नहीं की हुई है; परन्तु उन्हें उच्च पद को 
नं|करिएं वशुत कम मिली है; इलका कारण यह हे कि इतना 
घन व्यय कर दूर देश में जा अभ्यास करना इनके लिए महा 
कठिन है। यह पश्न वारस्वार सरकार के सामने रक्‍क्खा ज्ञा 
छघुका है कि यह परीक्षा इंगलेंड के अतिरिक्त हिन्दुस्तान थे 
भी हुआ करे जिससे परित्तोचीण होने मे दिन्दुस्तानियां को 
समान अवसर मिले। परीक्षार्थ इंगलेंड जाने से वहुतेरे तो 
अपनी जीवनप्रीक्षा में ही फेल हो बेठे है:--अनेक कए खह 
कर दो वहां गये, फिर यदि परीक्षा भें रग्बर न आया तो 
छोवी का कुत्ता न घर का न घाट का! यह उक्ति उरितार्थ होती 
है । उनकी अभिलपित्‌ नौकरी तो उन्हें बेले नहीं मिल सकती 
ओर बहुत धन खर्चे होते अथवा अमूल्य समय व्यतीत 
हो जाने से अन्य व्यवसाय सी उनके लिए कठिच हो जाता 
है। फिर वापिस घर लोटने पर जो 'प्रायश्वित्त अथवा जाति 
विरादरी से बाहर” की फटकार मिलती है सो रही अदाग । 

यद्यपि पालिमंद के एक पऐेकू से यह अधिकार मिल 
गया है कि विना उक्त परीक्षा पास किये भी कुछ हिन्दस्तायी 
योग्यता थ चतुराई का प्रमाण देने पर उच्च पदों एर नियत 
किये जा सके; परन्तु रियायत से थी यथेट्ट कल्याण नही हो 
पाया है और न होवेहीगा । यथोचित्‌ मीशांसःर यही है कि 
परोत्षा दोना जगए हो--इंगलड ने भी और (िन्डुस्ताय मे थी 
जिस जहां उथीना हो वद्ध वहां उसमे बेठे। सरकार यह 
प्राथना कब स्वीकार करेंगी, यद्द उसकी उदारता पर 
मिर्सेर है । 

एस बजेकुर के कर्तव्यों में पर पता आये है कि उसे ज़िले 

पे, शायत के साथ अनक स्थादा मे स्यप का नी काश करना 


ट। 
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होताहै । अब २०वीं शताब्दी में यह सिद्धान्त सर्वत्र वद्धिमानों 
हारा खीकृत हो चुका है कि ये दोनो काये 
एक ही व्यक्ति से खुचारुरूप से नहीं हो 
सकते और समस्त सभ्य देशों में यह दोनों 
कार्य्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सुपुर्द रहते है । भारत-सरकार 
भी उत्त सिद्धान्त को अस्वीकार नहीं करती । परन्तु इसे कार्य- 
रूप में लाने में अपनी असमर्थता प्रगट करती है । अस्तु इस 
विषय पर बहुत आन्दोलन हो चुका है--सरकार की ओर से 
की हुई सब आपत्तियो का एक एक करके उत्तर दिया जा 
चुका है ओर अब आवश्यक है कि शीघ्र ही सरकार इस सत्य 
सिद्धान्त को कार्य रूप में ला अपने सत्य-प्रेम तथा न्यायनिष्ठा 
का परिचय दे । ेु 

प्रायः प्रत्येक ज़िले के कुछ विभाग किये होते हैँ जिन्हें 
सब-डिवीजन कहते हैं । अपनी अपनी 
अमलदारी में सब-डिवीज़नों के अफसरों के 
अधिकार थोड़े चहुत भेद से कलक्र-मेजि 
ग्रटों सरीख ही होते है । बंगाल प्राग्त को छोड़ अन्य स्थानों में 
प्रत्येक ज़िले के अन्तर्गत ५, ६ तहसीले ठहरायी गयी है जो 
प्रायः देशी अफ़सरो के हाथ में होती हैं। तहसीलदार मानो 
प्रजा और सरकार के बीच मध्यस्थरूप है। उसका काम है कि 
दोनों को एक दूसरे के विषय में आवश्यकीय सूचना देता रहे । 
चह केवल तहसील भर के माल व फ़ौज़दारी के ही काम का 
उत्तरदाता नहीं है, चरन्‌ ग्युनिखिपलिटियों ओर देहाती बो्डों 
में भी यथोचित सेवा करना उसका कर्तव्य है। एक तहसील 
में दो सो, ढाई सो गांव रहते है। जिस प्रकार ज़िले से ऊपर की 
सीढ़िएं क्रमशः डिवीज़न, (चीफ कमिए्नरी ) और प्रान्त है, 


शासन व न्याय वि- 
भाग का एथकूकरण 


जिले के भाग--- 
तहसील व गाव 


व्यस्थापक सभा छूपू 


उसी प्रकार ज़िले से नीचे की सीढ़िएं तहसील और गांव हैं । 
गांव में प्रायः निम्नलिखित कर्मचारी रहते है । 
पथ्वारी गांव के किसानो व जमिदारों के हक हकूक के 
कागज़ों को सरकार की ओर से रखता 
है और प्रत्येक छोटे बड़े परिवर्तन की रिपोर्ट 
सरकार में कर 'खेचट” 'खतौनी” आदि को ठीक रखता है । 
लम्बरदार का काम गांव का लगान तथा मालमुज़ारी व 
आवयाना एकत्र करके तहसील से भेज देना 
है जहां से वह ज़िले म॑ चला जाता है । 
लम्बरदार की साक्षी बड़ी प्रामाणिक समझी जाती है। 
चौकीदार गांव में पहरा देने व चोकसी करने के लिए 
१--चौकीदार.. यत रहते हैं। ये झतत्यु एवं चचजात वालकों 
की ख़बर भी रखते है । 
मुखिया चोकीदारों का अफूसर एवं पुलिस का प्रतिनिधि 
हम जि, है और पुलिस को ऐसे मामलों की सूचना 
देता रहता है जिनमे उसको हस्तक्षेप 
करने का अधिकार हो । छोटे सोटे मामलों का तो यह स्वयं 
ही फेसला कर देता है | गांव से जिन पशुओं का क्रय विक्रय 
होता है उनका हुलिया लिखना भी इसीका काम है। 


१--पटवा री 


उ२--लम्बरदार 





घष्ठ पश्च्छिद 
व्यवस्थापद्क सूर्य ( 7,089977ए6 (०प्रा०ं। ) 


भारतीय बड़ी ( 770०पं७) ) व्यवस्थापक सभा उस 
कानून को बनानेचाली तथा उस प्रश्नों पर विचार करनेवाली 
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सभा है जिनका रूश्वन्ध समस्त अंग्रेज़ी भारत से हो। उसका 


भारतीय बडी वतमानच रूण भल्ती भांति समभने के लिए 
व्यवस्थापक सभा पहिले इसका संक्षिप्त इतिहास जान लेना 
उचित होगा । 


व्यवस्थापक सभा का संक्षिप्त इतिहास 


सन्‌ १८३३ ई० से पहिले नियमित रूप से कोई व्यवस्था- 
पक सभा न थी। इसका काम कार्यकारिणी 
अर्थात्‌ शासन सभा के ही खुपुद था, और 
दोनों के संगठन में कोई भेद न था। बंगाल, मद्रास व वस्वई 
की गवर्नेमेठों को अधिकार था कि अपने अपने प्रान्तो के लिए 
आवश्यकीय नियम वना लिया करे | इस प्रकार तीन प्रान्तों मे 
भिन्न भिन्न नियस-संग्रह से काम चलता रहा । यह नियम- 
विभिन्नता सन्‌ १८३३ ई० में दूर की गयी | उस समय के ऐक्रू 
से नियम बनाने का अधिकार एक मात्र गवनेर-जनरल की 
ही कौखिल को रह गया । उसमे एक मेम्बर और नियत किया 
गया जो केवल नियम बनाने के समय ही उसमे बेठ सकता था, 
अर्थात्‌ दूसरे समय जब वह कोंखिल कार्यकारिणी की हेखि- 
यत से बैठती थी, इसे कुछ अधिकार न होता था । इस प्रकार 
यह पहला कानूनी सल्लहकार ठहरा, और सन्‌ श्ररे१ ई० 
ब्यस्थापक सभा की वनियाद पड़ी | 
जब से कि सन्‌ १८३३ ई० में नियत किये हुए कानूनी 
सलाहकार को कार्यकारिणी कोसिल के 
न्‍य मेम्चरो के समान अधिकार दिये 
गये और बह उसमे बठने व सम्मति देने लगा, इस सभा के 
इतिहास में पह्चिला परिवर्ततकाल सनू १८५३ ई० है | साथ ही 


जन्म 


प्रथम परिवतंन 


व्यवस्थापक सभा 9७ 


इस समय ब्यवस्था (कामूच बनाने) के लिए ६ और मेस्बर 
बढ़ाये गये--बंगाल का चीफ जस्टिस, छुपरीम कोर्ट (बड़ी 
अदालत ) का एक और जज तथा कम्पनी के चार ऐसे कर्म- 
चारी जिन्होंने दस वर्ष भारतवर्ष में काम किया हो और जिन्हें 
मद्रास बम्बई, बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रदेश की प्रान्तिक 
गवर्मेंद नियत करे । इस प्रकार भारतीय बड़ी व्यवस्थापक 
सभा के भेम्बरों की संख्या दस हो गयी--७ तो कार्यकारिणी 
वाले और ६ अन्य सभासद थे। 
सन्‌ १८६१ ई० के ऐकु से इस सभा ने और आगे कृदम' 
द्वितीय परिवर्तन. कया । अब अधिक मेम्बरों की संख्या १२ 
तक हो सकती थी । गरेश्सरकारी मेम्बर 
भी नियत होने लगे, ओर यह नियम हो गया कि इनकी संख्या 
आधी से कम न रहे | एवं जिस स्थान में व्यवस्थापक सभा 
का अधिवेशन हो, वहां के प्रान्तिक शासक को भी अधिक 
मेम्बर के अधिकार प्राप्त हुए । 
सन्‌ १८४२ बा के ऐक से यह परिवतेन हुआ कि अधिक 
तृतीय परिवर्तन... बरों की संख्या १२ से बढ़ा कर १६ कर 


कर दी गयी और मेम्बरों की नियुक्ति में 
चुनाव के सिद्धान्त को स्थान द्या गया । नियुक्ति का ढंग 


पहिले की भांति अब भी यही रहा कि गवनेर-जनरल मेसस्‍्बरों 
को नामजुद करे; परन्तु अब यह नियम हो गया था कि कुछ 
सेम्बर विशेष निर्वाक-समितियों की सिफारिश से नामज़द 
किये जावे । 
सन्‌ १६०६ ई० के ऐेकु तथा सन्‌ १६१२ ३० के थोड़े से 
अल केयी- परिवतेन से भारतीय बड़ी व्यस्थापक सभा 
को वतेमान रूप दिया गया । अब ८ साधा- 
रण मेम्बरों के अतिरिक्त इसमे ६० अधिक मेस्बर हैं, ३३ 


श्८ भारतीय शासन 


नामज़द किये हुए तथा २७ चुने हुए, जिनकी व्याख्या आगे 
दिये हुए नकृशे से होगी । 

( 7+,5-०770४0०0 ) 
गवर्नर-जनरल की कौसिल के साधारण मेम्बर 
कम्मांडर-इन-चीफ ( जंगी लाट ) १ 
जहां कौसिल का अधिवेशन हो, वहां का प्रान्तिक 

शासक (लैेफिटनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर ) 


री 


>त्द 


| 


अधिक ( #१0१76007॥] ) मेम्बर 


नामज़द-जिनमे र८ से अधिक सरकारी न हा, श्र 
(इनमें & सरकारी मेम्बर प्रान्तों की ओर से होगे)। 
ओर गेर सरकारी (१ पंजाब की मुसलमानों की ओर से; 
१ पंजाब के जागीरदारों की ओर से, ओर १ भारतीय 


व्यापारिक जनता की ओर से ) ३ 
विशेषज्ञ, अथवा कुद्र साम्प्रदायिक हिताथे २ 
डरे 
चुने हुए 
(क ) प्रान्तिक व्यवस्थापक सभाओ से १३ 


(ख ) मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त, विहार च 
उड़ीसा और मध्य प्रान्त के जागीरदारों से एक एक ६ 
(ग॒) भद्गास, वम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त, विहार 
व उड़ीसा के मुसलमानों से एक एक प्‌ 


व्यचस्थापक सभा ३6 


(घ) क्रमशः एक बार संयुक्त पान्त के छुसलमान 
जागीरदारों से ओर एक बार बंगाल के 


मुसलमानों से 
(७) कलकत्ते और बस्बई की चेम्बर आफ कामर्स से २ 
जोड़ २७ 
दि 
अथवा गवर्नर-जनरल को मिला कर ६& 


मारतीय बड़ी व्यस्थापक सभा का कास्थेक्षेत्र 

इसके दो काम हैं (१) कानून बनाने का (२) साम- 
यिक प्रश्नो पर विचार । 

सन्‌ १८६१ ई० के ऐक्‌ु से यह कॉखिल अंग्रेज़ी भारत के 
न्‍थी वें स्थान व सब विषयो सम्बन्धी कानून 

बना सकती है । परन्तु बह ब्रिटिश पारलि- 
मेंट के उन ऐको के सम्बन्ध में कुछ नियम नहीं बना सकती 
जिनके आधार पर भारतवषे की राज्यप्रणाली स्थिर हुई है 
ओऔर न वह सम्नाट की आज्ञा के विषय में कोई नियम बना सकती। 
प्रत्येक नियम के बनाये जाने से गवरनर-जनरल के सहमत 
सो नी अनाननाफाव्य-ओ--डिपरििपप-मप-पवि-पसपपस-सरं-+- 
( ५७४6 ) के विषय में क्राउन ((॥०७०) के सहमत होने 
की आवश्यकता नहीं है, परन्तु क्राउन किसी भी पास किये 
हुए. नियम को रद्द कर सकता है | गवर्मेंट की यह नीति रहती 
है कि भारतवर्ष के किसी जाति के सामाजिक अथवा धार्मिक 
नियमों में दखल न दे । 
सन्‌ १८७० के ऐक से कोंसिल-युक्त गवर्नर- 
जनरल (७0ए6७:७' 0 छा0'७  (0प्रा- 
०। ) को यह अधिकार मिल गया है कि वह 


१-कानून सस्बन 





गवनर-जनरल के 
झविकार 


४० भारतीय शासन 


अधिक! मेम्वरों के विना भी किसी कम उन्नत प्रान्त के लिए 
नियम वना सके | और सन्‌ १८६१ ई० के ऐक की एक धारा से 
आवश्यकता होने पर बिना कोसिल ही वह ऐसा नियम वना 
सकता है जो ६ मास तक कानून की भांति व्यवह्मत हो सके। 
ऐसे नियम को आर्डिनेस ( 070879700 ) कहते है । 
यह कोसिल भारतवणषे के वार्षिक वजट (आय व्यय के 
धि अनुमान ) पर वाद विवाद कर सकती 
हे पर है । यदि कोई मेम्वर वजट के किसी 
भाग में दोष दिखलावे तो अर्थ-सचिच 
( +#१79708 2/07709' ) उसका उत्तर देंगे । यह सब 
वक्तताएं समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं 
जिससे पबूलिक को यह जानने का अवसर मिले कि 
देश से क्या आय हुई तथा वह किस प्रकार से व्यय 
की गयी । 
इस कोंखिल के मेम्बर सर्वसाधारण के उपयोगी प्रश्न पूछ 
सकते है और उसके उत्तर मिलने पर परिशिष्ट रूप से ओर 
भी प्रश्ष कर सकते है यदि ऐसा करने से पहिले भ्श्न के 
उत्तर पर अधिक प्रकाश पड़ता हो। इन प्रश्नों के विषय में 
कुछ निश्चित काल पहिले सूचना देनी होती है और प्रश्न 
भनिवेदन-रुूप मे करना होता है। यदि उक्त प्रश्न का उत्तर 
सभापति ( गवरनेर-जनरल या गवनेर ) की सम्मति से सावे- 
जनिक हित का न हो तो वह उसे पूछे जाने से रोक 
सकता है । 


प्रान्तिक व्यवस्थापक सभाएं 
सयम्‌ १८६१ ई० के ऐेक से बस्बई और मद्रास की 


व्येवस्थापक सभा 


गवर्मेटों को पुनः कानून बताने का चेह:अशिकार दिखी 
गया जो उनसे खन्‌ शेप्रं३ ई० में ले 
लिया गया था। इसी प्रयोजन से उनकी 
कार्यकारिणी सभा के मेम्बरों की खंख्या 
बढ़ायी गयी । उनमे वहां का ऐेडवोकेट जनरल ( ै04ए०- 
०७७/6 0०7७/०) ) तथा गवर्मेंट द्वारा नामज़द दूसरे मेम्बरों 
को शामिल्र करने का अधिकार दिया गया जिनकी संख्या ४ 
से कम और ८ से अधिक न रहे ओर यह नियम किया 
गया कि इनमे गेश्सरकारी मेम्बरों की संख्या आधी से 
कम न रहे । 


उक्त सन्‌ १८६१ ई० के ही ऐेकु से कॉसिल-युक्त गवनेर- 
जनरल को इस बात की अचुमति मिली कि बंगाल में व्यव- 
स्थापक सभा बनावे एवं अस्य प्रान्तों में सी आवश्यकता- 
छुसार यथा-समय व्यवस्थापक सभाएं बना दे। वह ऐेक्‌ 
निम्न-लिखित प्रकार से कार्य-रूप में आया-- 


उनका प्रादुर्भाव 
बम्बईं-प्रद्ास 


पाल समय गो 
बंगाल श्घ्द्श श्र 
संयुक्त प्रान्त श्ष&द्‌ श्प 
पंजाब श्प्ध्य & 
बमो 9 & 

सध्य आात्त र२€१३ १४ 


द 
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वर्तमान समय में प्रान्तिक व्यवस्थापक 
सभाओं की स्थिती 
(कार्यकारिणी के | >« 


वेग्बर सहित) गर-सरकारी 

सच सरकारी 20 उताइलइ जोड़ 

पलक चुने हुए | नामज़द 
सद्रास २० श्र ५ | ४६ 
बम्बई श्द्र श्र ७ | ४६ 
बंगाल १& श्द ७ | ४७५ 
संयुक्त प्रान्त २० २१ ६ | ४७ 
घधंजाब १० प्र ६ | २७ 
वर्मा ६ १ ८ । १४ 
विहार-उड़ीसा श्द्र २१ ४ | ४३े 
आसाम' ढ़ ११ ७ २७ 
मध्य प्रान्त १० | ७ ७ | २४ 


इन खंख्याओं में प्रान्तिक शासक शामिल नही है और 
न विशेषज्ञों ( 7759०४७ ) की संख्या सम्मिलित है जिनको 
शासक आवश्यकतानुसार एक अथवा दो नियत कर सकते 
है। ये विशेषज्ञ सरकारी भी हो सकते है और गेरसर- 
कारी भी | 

कानून बनाने, प्रश्न पूछुने तथा बजद के विषय में इन 
कीसिलों को अपने अपने पघान्त के लिए 
साधारणतया वेही अधिकार प्राप्त हे जो 
भारतीय बड़ी व्यवस्थापक सभा को समस्त भारतवर्ष के 


अधिकार 


स्थानीय स्व॒राज्य छ४ 


बारे में हे ओर जिनका उल्लेख ऊपर हो छुका है। इन 
कोसिलों में ऐसे प्रश्नों पर दिचार नहीं हो सकता जिनका 
सम्बन्ध राजकीय ऋण ( 7?000 १७७॥ ), सरकारी वेकस, 
करेंसी, डाक, दंड संग्रह, फोज़ की कृवायद, सरकार का 
देसी रियासतों से बर्ताव और भारतवर्ष की प्रज्ञा के धर्म 
से हो । 

बड़ी व्यवस्थापक सभा और प्राम्तिक सभाओं में वड़ा 
भेद केचल यह है कि प्रान्तिक कौंसिलों में सरकारी मेम्बरों 
की ( गेरसरकारी मेम्बरों की अपेक्षा ) अधिकता वहीं 
रहती जिसका कि बड़ी व्यवस्थापक सभा में रखना आवश्य- 
कीय समझा गया है । 





सप्तम परिच्छेद 


स्थानीय स्वराव्य 
( 4,009) 8०]7-90ए6"॥707४ ) 


बड़े देश मे शासन सम्बन्धी कार्य इतना अधिक होता 
है कि उससे वहां के निवासियों की सहायता लेना ही बद्धि- 
मत्ता है। इसके अतिरिक्त सभ्य साज्नाज्यों का यह उद्देश्य 
रहता है कि अपने अधीन राज्यों को खराज्य करना सिखावे। 
भारत सरकार लोगों को स्थानीय राज काज़ के ऐसे अधि- 
कार देती है जिनके कि वह उन्हे योग्य सप्रकती है । इसीको: 
स्थानीय खराज्य कहा जाता है | इसके दो सेद है--- 

१--नगरो मे स्यूनिसिपलिटिएं । 

२--प्रामों मे देहाती बोडे ( फिप्म/एछ! 30&70 ), 


98 भारतीय शासन 
म्यूनिसिपलटिएं 


इनके दो उद्देश्य होते हैं, प्रथम यह है कि नगर का 
सुधार व नागरिकों की उन्नति करना। 
दूसरा उद्देश्य यह है कि लोगों को राज्य- 

प्रबन्ध की शिक्ता मिले और वे आत्माचलस्वन सीखे । पहिला 
उद्देश्य ला भेओो ने सन्‌ १८७० ई० के मन्तव्य में प्रगट 
किया था और दूसरा रिपन महोदय ने सन्‌ १८&४ ई० में 
दर्शाया था। उन्होंने लिखा था कि यदि आरस्भ में भूल चूक हो 
ओर मनोरथ सफ़ल न हो तो भी निराश होने की आवश्य- 
कता नही, ज्यों ज्यों अ्रद्युभव बढ़ेगा त्यों त्यों इस महान 
उद्देश्य की अधिकाधिक पूत्ति होती रहेगी । 

इन महाशय की स्कीम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-- 

१--म्यूनिसिपल वोडों के अतिरिक्त 
देहातों में स्थान स्थान पर लोकल बोडे 
स्थापित किये जावे, और इनमे से किसी 
का ज्ञेत्रकल इतना अधिक न हो कि उसके मेस्वर समस्त 
आवश्यकीय बातों की जानकारी न रख सके | 

२--सब बोडडों में ( शहरी हो या देहाती ) ग़ैर-सरकारी 
मेम्वरों की अधिकता रहे । 

३--लोकल गवर्मेट की समभ में जहां जहां सम्भव हो 
मेम्बर चुनाव से नियत हो । 

४--समय समय पर ज़मीन के महसूल आदि के 
मामलों का निपटारा करने के लिए ज़िला बोर्ड की सभा 
हुआ करे । 


उह्देश्य 


लाड रिपन की 
स्कीम 


स्थानीय स्वराज्य छ्पू 


५--सरकारी दबाव ऊपर से रहे, अर्थात्‌ सरकारी 
मेम्बर वाद विवाद के समय निवाचित मेम्बरों के कार्यों में 
बाधा न डाल सके; हां, इन बो्डों के काये की - देखभाल 
सरकारी कर्मचारी कर लिया करे | 

स्थानीय स्थिति सर्वेत्र एक समान न होने से उपयुक्त 
नियमों को स्थिति-भेदाजुसार भिन्न भिन्न रूप से कायों में 
लाना प्रारम्भ किया गया। 


सन्‌ १८७२ ई० तक कोई स्यूनिसिपलटी स्थापित न 
गै गयी थी। उस वर्ष एक ऐेकू बंगाल 
में म्यनिसिपल्टियां स्थापित करने के 
विचार से बनाया गया, परन्तु उससे कोई सफलता प्राप्त 
न हुई। सन्‌ १८५० ई० में समस्त भारत के लिए ऐेक पास 
किया गया, जिससे समस्त प्रान्तीय सरकारों को यह अधि- 
कार मिल गया कि जहां जनता की रुचि हो, सड़के बनाने 
व सुधारने, रोशनी अथवा अन्य प्रकार से नगर की उन्नति 
के हेतु स्यूनिसिपलटियों को स्थापित कर सके। इसी ऐेक्‌ 
से मकान तथा अन्य प्रकार के माल पर टैक्‍स लगाया जा 
सकता था। इस प्रकार भारतवर्ष में चंगी की प्रणाली 
आरस्म हुई ॥ 

बीस वर्ष तक स्यूनिसिपलटियों का विशेष विस्तार 
न हुआ । कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के नगरों के अतिरिक्त 
उक्त ऐक केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश और बस्बई प्रान्त में ही 
काम में लाया गया । 


सन्‌ १८७० ई० में कुछ वास्तविक उन्नति लाडे मेओ 
के समय में हुईं | पश्चात्‌ चुनाव के सिद्धान्त का प्रचार हुआ। 


सक्षिप्त इतिहास 
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परन्तु अधिकांश में स्यूनिसिपलटिएं सरकारी कर्मचारियों 
के ही अधीन रहीं । विशेष उन्नति सन्‌ श्८८४ ई० में हुई 
जब कि लाडे रिपन ने स्यूनिसियलटियों के अधिकार बढ़ाये 
ओर उन पर सरकारी दवाव कम किया। डस वर्ष के ऐश 
से ऐसा नियम किया गया कि स्थृनिसिपलशियों के आधे 
मेस्वर छुने जांय ओर शेष के भी आधे से अधिक सरकारी 
चेतन पाने वाले न हो। सभापति मेम्बरों द्वारा भी चुना 
जा सकता था और सरकार भी नियत कर सकती थी । यदि 
बह सरकार छदारा नियत हो तो उपसभापति चुनने का 
अधिकार भमेम्बरों को रहे । 

सन्‌ १६०१ ई० में शहरों की स्यूनिसिपलटियों को 
( जहां १४००० की या इससे अधिक जनसंख्या हो ) एक 
प्रवन्ध-सस्वन्धी अधिकार रखनेवाले प्रधान कम्मंचांरी, एक 
इंजिनियर, एक सफाई का डाकुर ( 7०७7 0#09" ) के 
रखने की अनुमति दी गयी। सन्‌ १६०& ई० में सरकार ने 
कितनी ही स्यूनिसिपलटियों को ग्रेरसरकारी सभापति 
चुनने का अधिकार दे दिया। तथा कुछ शहरों की स्यूनिखि- 
पलटियों को यह भी अधिकार दिया कि यदि वे प्रवन्ध- 
सम्बन्धी अधिकार रखनेवाला किसी सरकारी कर्म्मचारी 
को रखने पर सहमत हो तो वे दो तिहाई मेम्बर चुन सके। 
यह अधिकार पीछे कुछ ओऔरो को भी दिये गये और 
जिन्होंने इनका दुरुपयोग किया उनके लिए कड़ी व्यवस्था 
की गयी । 

लगे हुए तकशे से भिन्न भिन्न प्रान्‍्तों की स्पूनिसिपल- 
टियो की संख्या तथा उनका संगठन विद्ति होगा । 
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स्थानीय स्वराज्य ] 


१--सड़के बनवाना, उनकी मरम्मत करवाना, गली 

स्वनिसिपलबियों के. कीं सड़कों की सफ़ाई और रोशनी का 
हे प्रबन्ध करना, पवुलिक ओर स्यनिसि 
पलटी के मकानात बनाना । 
२--पबलषिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, विशेषतया 
शौषध-शास्त्र के नियमानुसार चेचक और पलंग के टीके और 
ले पानी के बहने का प्रबन्ध कराना ओर छूत की बीमा- 

रियो को बन्द करने के लिए उचित डपाय काम में लाना । 

३-शिक्षा, विशेष कर प्रारम्सिक शिक्षा का समुचित 
प्रबन्ध करना । 

अकाल के निवारणाथरथ प्रयल्ल करना भी इनका काम है। 

क-चुंगी (अधिकतर उत्तर हिन्दुस्तान, बस्बई व 
झामदनी के श्रोत.. मध्य प्रान्त में ) । 

ख--मकान और ज़मीन पर टेक्‍्स ( मद्रास, बग्बई, 
बंगाल, मध्य प्रान्त मे ) । 

ग-व्यापार धंधों पर टेक्ल ( मद्रास और संयुक्त 
प्रान्‍त में )। 

घ--सड़क पर महसूल (मद्रास, बम्बई व आसाम में)। 

छू-गाड़ियो तथा अन्य सवारियों पर, अथांत्‌ एक्का, 
बग्गी, साइकिल, मोटर आदि पर टेकस | 

च--सफूाई बाज़ार, जल प्रवन्ध ( नल आदि ) पर 
महसूल, स्कूल फीस, तथा पशुओं पर टैक्स । 

खन १६११-१&१२ ईं० में सरकारी भारत में स्यनिसि- 
पलडियों की आय की औसत फरी आदमी ३) रु० के लगभग 


काम 
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हुईं है । अहाते के शहरों ( कलकत्ता, मद्रास, वम्वई ) में 
यह ओसत अधिक हे। उन्हें यदि छोड़ 
दिया जाय तो भिन्न भिन्न प्रान्तों मे स्यनि 
सिपलटियों की आय की औसत फी 
आदमी निम्नलिखित के बीच बीच में होती है-- 


म्यूनिसिपलटियों 
की आय 


# रु०.. आ० 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्‍्त ३ १ 
पंजाब २ ६ 
मदरास १ ६ 
कुगे श्‌ ७ 


उक्त वै में स्यूनिसिपलटियों की समस्त आय ७ करोड़ 
रुपए हुईं तथा उन्होने सवा सात करोड़ रुपए खचे किये। 
उन पर १४ करोड़ रुपया ऋण चढ़ा हुआ है जिसका विशेष 
भाग वम्बई ओर कलकत्ते मे ख़चे हुआ । 

सरकार की ओर से स्यूनिसिपलटियों के लिए कोई 
वाषिक देनगी नियत नही है; हां, कुछ 
प्रान्तों के शिक्षा, अस्पताल व पशु- 
विकित्सा के काये में आवश्यकता होने पर प्रान्तिक सरकार 
आश््थिक सहायता देती है । इसी प्रकार जब किसी स्यूनिसि- 
पलरणी को मेले पानी के बहाव के लिए नालियां बनानी होती 
है, अथवा जल-प्रवन्ध का ऐसा कार्य करना होता है जो उसके 
संचित धन से न हो सके, तो प्रादेशिक सरकार उसके खच 
मे हाथ वटाती है। कभी कभी भारत सरकार प्रान्तिक सर- 
कारो को म्यूनिसिपलटियो के निर्मित्त खास रकम प्रदान 
करती हे । 


सरकारी सहायता 
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सरकारी आज्ञा बिना स्थनिसिपलटिएं अपने ठेकख 
नहीं बढ़ा सकतीं ओर बसम्बई के अतिरिक्त अन्य सब प्राग्तों 
में उन्हे अपने बजट की भी स्वीकृति प्रान्तिक सरकार से 
लेगी पड़ती है, नोकरों की नियुक्ति में भो उन्हें बहुत कम 
अधिकार पाप्त हैं। यह बात स्पष्ट है कि स्थनिसिण लिये के 
इन संकुचित आर्थिक अधिकारों से उनका यथेष्ट उद्देश्य पूर्ण 
नहीं हो पाता ओर उच्हें अधिक स्वतंत्रता सिलसी चाहिए। 
इस सम्वन्ध में करत्तव्यनिर्धारण करने का अधिकार सारत- 
सरकार ने प्रादेशिक सरकारों को दे दिया है, यच्पि उसका 
280, मत स्यृनिखिपल्लाटियों को अधिक स्वतंत्रता देने के 
फ्क् 
स्यूनिस्तिपलटियों में चुने हुए मेम्बरों की संख्या आधे 
से दो तिहाई तक है और इस निस्बत 
को बढ़ाने की ही गव्ृत्ति है। केवल पश्चि 
मोत्तर सीमा ह्ान्‍्त में चुने हुए मेम्बर नहीं हैं ओर बरणमा में 
अझाथ से बहुत कम हैं । 
मेस्बर चुनने का अधिकार नगर के प्रत्येक टेक्‍्स देने 
वाले को होता है जो निर्धारित अवस्था से कम का न हो 
तथा जिसमें विद्या ओर जागीर के निश्चित गुण हो । हाल 
में छोटे छोटे सम्प्रदायों को विशेष अधिकार दिये गये हैं। 
सभापति चार प्रकार के होते हैं। प्रथम खतंत्र लोक भिर्वा- 
चित व गेरसरकारी, द्वितीय निर्वाचित परव्तु सरकारी, 
दृतीय सरकार द्वारा निय्युक्त स्वतंत्र, छतु्थ सरकार हारा 
नियुक्त तथा सरकारी कर्मचारी । इनमे से द्वितीय व तृतीय 
श्रेणियों का शीघ्र लोप हो जाना चाहिण। प्रथम तो जहां 
तक हो सके सभापति सब स्वतंत्र, बेसरकाणी, लोक- 


सगठन 
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निर्वाचित रहने चाहिएं- यदि सरकार नियुक्त करना 
आवश्यक ही समझे तो किसी सरकारी कम्मेचारी को नियत 
कर दे । वीच की श्रेणियों से न प्रजा का कल्याण होता ओर 
न सरकार को ही संतोष होता हे । 
सरकार के मत से वम्बई कारपोरेशन ((07]007%#07) 
आदशे म्यनिसिपलती मी संगठन आदश हैं, इसलिए इसका 
न कुछ उल्लेख उचित जान ,पड़ता है। चर्त- 
मान समय मे इसमे ७२ सलाहकार रहते हँ जिनमें से ३६ 
चार्डो ( ४७॥१$ ) अर्थात्‌ हलको से चुने हुए रहते है; (६ 
जस्टिस आफ दी पीस ( उ०७॥06 07 66 7९४०७ ), दो 
विश्वविद्यालय के फेलो (7७॥०७७ ) से और दो वम्बई: 
व्यापार-समिति ( एशश्याए0श' ० (0एा7०१०७ ) से चुने 
हुए होते हैं, एवं शेष १६ सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते 
हैं। सभापति सलाहकारों द्वारा चुना जाता है; और उसका 
प्रवस्धादि से कुछ सम्वन्ध नहीं रहता। इस कार्य के लिए 
सरकार की ओर से नियुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर रहता है। 
यह कर्मचारी साधारणतया इंडियन सिविल सर्चिस' का 
मेम्चर होता है और म्युनिसिपलटी की ओर से चेतन 
पाता है, जिससे वह अपना सारा समय उसीके काम में 
लगा सके । उक्त व्यचस्था ठीक ही हैं, पर उसमे भी एक 
दोष है। जब प्रवन्धकर्ता को वेतन स्यूनिस्िपलटी देती है तो 
उसे ही उसकी नियुक्ति का भी अधिकार होना चाहिए । 
इस दोष को हटा कर यह प्रणाली प्रचलित होनी चाहिए । 
मेम्बरों का उत्तरदायित्व 
स्यनिसिपलरटी के मेम्वर राज्य की ओर से अधिकार 
पाकर स्थानीय शासन प्रवन्ध में हिस्सा लेते है । इस स्थानीय 


स्थानीय स्वराज्य थे 


स्वराज्य से जनता का सच्चा हित तभी हो सकता है जब दे 
अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए दिल से काम करे। 
बहुत स्थानों में देखा जाता हे कि जब छुनाव का समय 
निकट आता है तो मेम्बरी के उम्सेदवार लोगों की खुशामदे 
करते फिरते है, दावतें देते हैं और हजारों रुपया व्यय कर 
डालते है। परन्तु जब वे मेम्बर चुन लिये जाते हैं. तो फिर 
किसी बात की रुध नहीं रखते, अपने कर्तव्य से नितान्‍्त 
विमुख होंकर, सरकारी कर्स्मचारियों की हां में हां मिला 
कर वाह वाह ही खूटए करते है; थे इस बात का ध्यान नहीं 
रखते कि प्रजा के हित किस बात में हैं। यही कारण है कि 
स्थानीय स्वराज्य का यथोचित उद्देश्य पूरा नही हो पाता । 
जनता को चाहिए कि वे किसी सेम्बर के पक्त में अपना सत 
केचल इसलिए न प्रगट करे कि वह उससे व्यक्तिगत सम्बन्ध 
रखता है अथवा वह चापलूसी में सिद्धाहसुत है। वे देखे 
कि कौन सा आदमी उनका सच्चा प्रतिनिधि होगा, कौन 
साहस-पूर्वेक उनकी पुकार दूखरों तक पहुंचाने का सत्य 
प्रयत्न करेगा । स्यूनिसिप्ल बो्ड स्वराज्य की पहिली सीढ़ी 
है। यदि इनमें योग्य कर्मचारी रहे तो बहुत कुछ सुधार हम 
7 बाहरी सहायता के ही कर सकते हैं। जो पदाधि- 
कारी अज्ुचित व्यवहार करे उन्हे हम रोक सकते हैं और 
हाकिसों पर भी हमारा प्रभाव पड़कर शासब-कार्य अन्ततः 
हमारे हित-विरुद्ध नहीं हो सकता । 
स्युनिसिपल बो्डों की भांति देहाती बोंडे (8प०७)) अपने 
देहाती बोर अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, सफाई, प्रारम्भिक 
शिक्षा ओर औषधादि का विचार रखने 
के उद्देश्य से संगठित किये गये हैं। इनके अधिकार व आय 
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यथे्ट न होने से इनका कार्य भी वहुत परिमित हे। इनका 
शुभसचक श्रीगणेश लाडे मेझो व रिपन के समय में हुआ 
था, परन्तु गत ३० वर्षा में यथेण्ठ उन्नति नही हुई । 

मद्रास व मध्य प्रान्त मे देहाती बोडों के तीन भेद है- 
सती लि (१) एक बड़े गांव या छोटे छोटे 

गायों के एक सम्ृह में एक लोकल 

( ,008/ ) बोडे रहता हे । 

(२) कोई एक सौ गावो का एक तालुका होता है। एक 
या अधिक तालुकों पर एक वालुक वोडे रहता है । 

(३) एक ज़िले के सब तालुक वोडों पर ज़िला बोडे 
( ])3000 30974 ) नियरानी करता है । 

वम्वई में केण्ल दो ही भेद हँ--ज्िला वोडे और तालुक 
वो | बंगाल, पंजाव, पश्चिमोत्तर स्लीमा प्रान्त मे ज़िला 
वार्ड स्थापित कर दिये गये है। छोटे लोकल वोडों के बनाने 
का अधिकार स्थानीय सरकारों को दे दिया गया है। 
आसाम भें ज़िला वोर्ड नही है; वहां केवल स्वाधीन सब- 
डिवीजनल ( £िप०-०ए78707%। ) बोर्ड ही हैं। संयुक्त प्रान्त 
में सब-डिवीज़नल पोडे अनावश्यक समम्धभे जाकर हटा दिये 
गये हैं । 

बर्मा व बलोचिस्तान मे न ज़िला वार्ड है ओर न छोटे 
वाडे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को छोड़, जिला व लोकल 
वाडों में प्रायः छुने हुए मेम्बरों का ही आधिक्य है। परन्तु 
इन वोडों में स्थयुनिलिपलटियों की अपेक्षा प्रतिनिधि प्रणाली 
बहुत कम व्यवह्नत होती है 

ज़िला व लोफल बोडों के संगठन जानने के लिए आगे 
एक नकशा दिया जाता है। 
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स्थानीय स्व॒राज्य ७३ 


ज़िला बोर्ड का समापति छुना हुआ रहे या नियुक्त किया 
जाया करे, यह स्थानीय सरकारों की इच्छा 
पर निर्भर है। सध्य प्रान्त में सभापति 
सना हुआ एवं साधारणतया गैरसरकारी रहता है। इसको 
छोड अन्य खब प्रान्तों में ्लिला चोडे के सभापति प्रायः कल- 
क्र साहब ही हुआ करते हैं । कर 
कलकूर को वोडों का सभापति नहीं होना चाहिए क्योंकि 
ऐसा होने से स्वतंत्र इच्छा प्रकट नहीं की जा सकती । यदि 
सरकारी कर्मचारी ही को सरकार नियत करना उचित समझे 
तो किसी और कर्मचारी को जिसका अधिकार प्रधानत्व के 
अधिकार के अतिरिक्त अधिक न हो नियुक्त करे। 
देहातों मे फी घर कुछ हलका सा देक्स वसूल किया 
पोडों की आय के. जाता है जो स्वास्थ्य-सम्वन्धी कामों में 
श्रोत व्यय किया जाता है । अधिकतर आय उस 
महसूल से होती हे जो भूमि पर लगाया 
ज्ञाता हे ओर जो सरकारी वार्षिक लगान के साथ ही प्रायः 
एक आना फी रुपये के हिलाव से वसूल करके इन वोडों को 
दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिए 
सरकार कुछ रकम प्रदान कर देती हे । आय के अन्य श्रोत 
तालाब, घाट, सड़क पर के महसूल हैं। अधीन-जिला बोडों 
फा कोई स्वतंत्र आय-श्रोत नहीं, उन्हें समय समय पर जिला 
योडों से ही कुछ मिल जाता है। सन्‌ १६११-१२ में देहाती 
वोडों की समस्त आय पांच करोड़ रुपया रही. जिसमें से आधी 
खसार्दहजन्कि कार्यों में व्यय हुई। कहना नहीं होगा कि उक्त 
आय प्रामों की जबखंख्या व ज्ेत्रफल देखते बहुत चुद्ध री है। 
यहो पक प्रधान कारण है कि हमारी अधिकांश जनसमाज 


सभापति 
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में ( जो गांवों में रहनेवाली है ) अभी तक स्थानीय स्वराज्य 
से यथेण्ट लोभ नहीं हुए है। आवश्यक है कि उनकी आय च 
उनके अधिकार बढ़ाये जावे । 
प्राचीन भारत मे प्रत्येक गांव अपनी प्रायः सब ही आव- 
प्राचीन पंचायत-.. किताएं स्वयं दा कर लिया करता था। 
वि एक एक गांव में एक पंचायत रहती थी जो 
शक्तार्थ अपनी एलिस रखती, स्वयं भूमि: 
कर वसूल कर राज-कोष में भेजती, ओर छोटे मोटे भगड़ों 
का स्वयं निपटारा करती थी जिससे सरकारी न्यायालय कीं 
अधिक शरण न लेनी पड़ती । मुगल वादशाहों के पश्चात्‌ उक्त 
आमीन सहयोग का हास होता गया, ओर अब चह लुप्तप्रायः 
गया है, केवल कुछ थोड़े से चिह्न शेप हैं जो उसके उद्ध 
आदश की याद दिलाते है। प्राचीन पंचायत के थोड़े से काम 
कुछ दूसरे रूप से अब लोकल वोडों द्वारा पूरे होते हे, अतः 
इनके प्रचार व उन्नति की आवश्यकता है। परन्तु प्रत्येक गांव 
मे एक एक पंचायत स्थापित हुए बिना जनता भे पूर्णे-रूप 
से जागृति नही होने पावेगी । मुकद्दमेबाज़ी का [खर्चे दिनों 
दिन बढ़ता जाता है। आमो में स्वच्छु जल की शिकायत अभी 
बनी ही हुई है, सड़को का तो असी उचित रूप से प्रारम्भ 
ही नही माना जा सकता । इन सब बातों के खुधाराथे 
आवश्यक हे कि प्रत्येक शिक्षित भारतवासी अपने उत्तर- 
दायित्व व देश-कल्याण को ध्यान मे रखता हुआ प्रत्येक 
आम में पंचायत-प्रणाली के पुनरुद्धार की तन मन सें 
चेष्टा करे। 


अषप्टम परिच्छेद 
सरकारो आय-व्यय 


सन्‌ १८३३ ६० तक वस्बई, मद्रास व वंगाल के तीनो प्रान्तों 
में ज़दा जदा हिलाव रहता था। उस बर्षे 
के ऐकम से फोट विलियम ( कलकत्ते ) के 
गवर्नर-जनरल को समस्त देश के हिसाव 
की देख रेख का अधिकार मिल गया। सन्‌ १८५७ इ० 

उपद्रव के पश्चात्‌ मितव्ययिता की अत्यन्त आवश्यकता अचु- 
भव होने लगी ओर विलसन साहव बड़े लाट की कोसिल 
का प्रथम अधथैसचनिव बनाये गये। सन्‌ १८७१ ई० तक अकेले 
भारत-सरकार को ही धन-प्रवन्ध के सव अधिकार रहें: 
जितना रुपया उचित समझती, बह प्रान्तिक सरकारों को 
खर्च करने के लिये देती | इस स्थिति में प्रान्तिक सरकार आय 
वसूल करने के काम में कुछ विशेष उत्साह न लेती थी । वे 
भारत-सरकार के केचल एजंट की भांति थी जिन पर कोई 
उत्तरदायित्व न था; जितना उन्हें मिलने की आशा होती 
उससे अधिक ये भारत-सरकार से मांग करती , ओर जो कछ 
हाथ लगता सब ख्च्े कर डालती थीं । 


प्रबन्ध सम्बन्धी 
संक्षिप्त इतिहास 


सन्‌ १८७१ ६० में लाडे मेझो ने पान्तिक सरकारी उत्तर- 
दायित्व का भाव उत्पन्न कर उक्त स्थिति सुघारने की चेष्ठा 
फी। उसने एलिस, शिक्षा, जेल, सडक. पवलिक मकानात 
ओर झापधालय आदि के काय प्रान्तिक सरकारा के सपदे 
किये, ओर इनक खच के लिए इन ब्रिसागो को आय तथा कुछ 
शोर सालाना रक्षम उनह दी जाने लगी | 
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लाड़े लिटन ने खर्च के कुछ ओर मद प्रान्तिक सरकारों 
के खुपुदे किये, कुछ प्रान्तों को भूमि-कर का हिस्सा, ऋुछ 
हाकिमो का वेतन व न्याय कार्य मिल गया तथा उनको 
सालाना मिलनेवाली रकम बढ़ा दी गयी और इस रसम- 
भोते को समय समय पर शोधन व परिवतेन करने का 
नियम कर दिया गया | 

सन्‌ १६०४ ई० मे प्रान्तिक सरकारों को मिलनेवाली 
रकम निद्धारित की गयी और केवल विशेष हालतों मे उसके 
परिवर्तन का नियम रखा गया। सन्‌ १६११ ई० से उनकी 
आय स्थायी कर दी गयी । 

भारतवर्ष के धन के प्रवन्ध में चार अधिकारी हैं-- 

(१) स्टेट सेक्रेटरी--यह उस खर्च 
का उत्तरदाता है जो भारतवर्ष के 
सस्बन्ध में इगलेंड भें उठदा है, एवं होम चार्जेज़ ( प्र0गा० 
0॥97४०७ ) या विज्ञायती ख्चे* के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
यह कर्मचारी भारत सरकार के आर्थिक कार्यों की न्रिग- 
रानी रखता है। 

(२) भारत सरकार--यह वह रुपया खर्च करती है 
जिसका सम्बन्ध समस्त भारतवर्ष से हो ओर प्रान्तिक सर- 
कारो के खर्च की देख भाल रखती है 

(३) प्रान्तिक सरकार--ये भारत सरकार दब स्टेंट 
सेक्रेटरी की निगरानी में वह रुपया ख्चे करती है जिसका 
सम्बन्ध उनके प्रान्त से है। इसका अधिकार उन्हें प्रान्तिक 


झधिकारीवग 


के इसका विशेष व्योरा आ्रगे दिया जावेगा । 
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ठेका ( ?70णांग्रतंश 0078० 8 ) या भारत सरकार फे 
साथ किये हुए समभोता से प्राप्त है । 

(७) ज़िले व स्यूनिसिपलटियों के कर्मलारी--हरन्हे इस 
विषय का अधिकार भारत सरकार दथा प्रान्तिक सरकारों के 
कानून से मिला हुआ है 

जिन टेक्सों से उक्त चार अधिकारियों के खज्षे का 
रुपया मिलता है उनके निर्धारित करने का अधिकार एक 
मात्र भारत सरकार ( गवनर-जनरत व उनकी कोलखिल ) 
को हे । 

साल+* आरस्स होने के पूर्व सब आय व व्यय का 
चजद अनुमान रस खाते में दर्ज होता है । इसे 

अंग्रेजी मे बजट ऐेस्टिमेट ( 3008० 
]7887780० ) कहते हैं । ज्यों ज्यों साल व्यतीत होता जाता 
है यह प्रगट होता जांता है कि कौन से सद्‌ मे आय व्यय एहिले 
किये अज्ुमान से कम ज्यादा होगा। उद्ाहरणा्े अकाह 
पड़ गया और पूरा लगान ( कृषी-कऋर ) वलूत्व व हो सका; 
अथवा कहीं लड़ाई छिड़ जाने से उसके लिए कुछ रकम 
अलग करनी पड़ी, तो या तो खर्जण कम करना होगा या 
ऋण लेना होगा । श्रथवा यदि आय आशा से अधिक हो 
गयी, तो यथा तो कुछ मदों में व्यय बढ़ाया जा सकता है या 
पहिले ऋण का कुछ अंश छुकाया जा सकता है। इस बाद 





कै हिसाब के लिए एक वर्ष की पहिली अ्रप्रेल ले दूसरे वर्ष की 
३१ मार्च तक एक साल समझा जाता है। बतमान साल जो गत प्रथम 
प्रप्रेल से आरम्भ हुआ है १६१४-१५ लिखा जाता है। इसी प्रकार 
झोर भी समझो। , - 
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का विचार भारत सरकार के कोप विभाग का मेम्बर करता 
हैं। इस प्रकार आवश्यकताउुसार बजट में परिवर्तन किया 
जाता है और खाल के भीतर दूसरा शोधित अज्ञमान 
( 00४78९0 १807466 ) प्रकाशित हो जाता है। पुनः जब 
सब ज़िलो व प्रान्तों का हिसाव एकन्न हो जाता है तो सर्च- 
साधारण की विज्ञप्ति के निमित्त यथा-तथ्य हिसाव 
( 36००००॥ ) छुप जाते हैं । ॥॒ 

नीचे सन्‌ १६११-१२ ई० के वास्तविक आय व्यय का 
धहिसाव! दिया जाता है। जिन कामों में आय ओर व्यय 
दोनों हुए है तो उन दोनों को न देकर केवल उनका अन्तर 
ही दिखाया गया है। उदाहरणाथर्थ रेल तार डाक व सिंचाई 
के प्यापारिक कामों में सरकार का खर्च निकाल कर जो 
आय बची रहती है घही वतायी गयी है और पूर्ण आय और 
व्यय दोनो अलग अलग नहीं दिखाये गये । 
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सकते हैं व सरकारी कर्मचारियों को इसमें क्या आपत्तिएं 
है इत्यादि वातों के लिए स्वतंत्र लेखों व पुस्तको की आव- 
श्यकता है। हम केवल प्रसंगानुलार इतना ही कहेंगे कि 
समस्त सरकारी आमदनी की एक तिहाई से अधिक का 
यही एक शत है। हम वहुधा पढ़ा करते हैं कि आज कल 
जो भूमि-कर लिया जाता है वह पहिली गवर्मेटों की अपेक्ता 
वहुत कम हूँ प्राचीन समय में राजा लोग समस्त पेदाचार 

हे ड ३ ठक ले लिया करते थे; आज कल सर- 
फार केवल श्राठ फी सदी से लेकर ७॥ फी सदी तक (चास्त- 
विद सुनाफ के प्रायः आधे के हिसाव से ) लेती है । इतनी 
भारी रियायत से दीन कृपको की दशा कितनी खुधर जानी 
चाहिए अथवा उनकी द्रिद्वता ही क्यो रहनी चाहिए, यह 
कल्पनातीत है । 


नोट--बास यह है कि पहिले पेदावार का भाग लिया जाता था 
ओर अब पेदावार की परवा न करके नियत भाग लिया जाता है। 
पहिले इसके अतिरिक्त मुकदमे आदि का कोट फीस आदि व्यय नहीं 
करने पडते थे, किन्तु अब इनके लिए अलग व्यय फरना पडता है। अत 
यह गलत है कि पहिले भूमि-कर अधिक था । 


(क) २--जंगल की आमदनी । यह प्रायः लकड़ी तथा 
जंगल की झनन्‍्य पेदावार की विक्की से मिलती हे। इसका 
विभाग सन्‌ १८६१ ई० में स्थापित हुआ | इसके प्रबन्ध का 
उद्देश्य यद्यपि आय न होकर केवल प्रजा-हित ही है, तथापि 
इससे रूरकार की आय होने लग गयी है । गत १२ वर्षो में 
जंगल की आमदनी ७० फ्री सदी बढ़ गयी हे । इस विभाग 
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से प्रजा को इतनी अखुविधा भी है कि कुछ स्थानों में लोगों 
को पशु चराने को यथेष्ट भूमि नहीं मिलती, तथा लकड़ी के 
अभाव मे गोबर जलाया जाने के कारण खेतों में खाद की 
कमी हो गयी है । 

(क) ३--रजवाड़ों से नज़राना पशभायः उन संधियों के 
के अलुसार आता है जिनसे पूर्वकाल में उनके कतिपय 
स्थानों का सरकार अंग्रेजी के साथ परिवतेन हुआ था, 
एवं जिनसे वे अपने राज्यों में फौज रखने के लिए बाधित 
हुए थे । 

(ख) अफीस । इस खाते मे केवल चीन तथा अन्य 
बाहर के देशों से होनेवाली आय का हिसाब रहता है। यह 
आय अब घटती जा रही है। अंग्रेज़ी भारत में जो अफीम 
पैदा होती है, डसे बंगाल-अफीम कहते हैं । इसका ठेका 
सरकार के हाथ में है और काश्तकारों को इसके लिए सर- 
कारी लाइसेंस ( अचुमति ) लेनी होती है । तमाम अफीम 
सरकारी एजंट ६) छ रुपए सेर मोल ले लेते हैं। उसमे से 
बाहर जानेवाली अफीम के खंदूक कलकत्ते में नीलाम कर 
दिये जाते हैं और विक्री के इन दामों में से काश्तकारों का 
सूल्य दिये जाने पर जो बचत रहती है, वह सरकारी आय 
होती है । 

जो अफीम अंग्रेज़ी भारत मे रहनेवालो के ख्चे के लिए 
रखनी होती है, बह शुरू करके ८॥) साढ़े आठ रुपए सेर 
के हिलाब से आवकारी विभागवालों को दे दी जाती है 
जो खास खास व्यक्तियों को इसके बेचने का लाइसेंस देते 
हैं। इससे जो आय होती है उसका हिसाव आबकारी खाते 
भें रहता है जिसका आगे उल्लेख किया जायगा | 
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अंग्रेज़ी भारत म॑ श्रफीम के लिए पोस्त के डोड़ो की 
खेती केवल सथुक्त-प्रान्त के एक निर्धारित हिस्से में होती 
है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः कमती किया जा रहा है क्योंकि 
चीन सरकार से की हुई संधि के अनुसार अब वहां जाने 
चाली अफीम घटती जा रही है, ओर यदि वहां की सरकार 
अपने यहां इसकी पेदावार बंद करने में सफल हो जावे तो 
भारत सरकार यहां से उस देश को जानेबाली अफीम और 
भी घदाती जायगी, फिर इसकी पेदाचार और फलतः आय 
भी कम हेती जायगी । 

जो अफीम बड़ौदा एवं राजपुताना और मध्य भारत 
आदि की कुछ देशी रियासतों में तय्यार होती हे डसे 
मालवा-अफीम कहते हैं। यह जब अंग्रेज़ी भारत में आती है 
तो इस पर भारी ड्यूटी ( महसूल ) लगायी जाती है । 

(ग) १--वमक | यह टेक्‍्स प्रगट अथवा ब्यक्त रूप से 
प्रत्येक्ष आदमी पर लगता है; राजा हो चाहे रंक सबको 
ही इसकी आवश्यकता पड़ती है । यही कारण है कि अधि- 
कांश सभ्य देशों में इस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। 
साधारणतया भारतवर्ष में एक मन नमक तेयार करने में 
दो ढाई आने से अधिक खर्च नहीं पड़ता ओर यहां सब 
नमक पर टेक्स लगता है चाहे चह यहां बने अथवा बाहर 
से आवबे । सन्‌ १४०३ से पहिले यहां २॥) रु० मन तक टेक्स 
लग गया था । उस समय से यह क्रमशः घट रहा हे। 
सन्‌ १६०३ ई० में २), सन्‌ १६०५ ई० में १॥) और सन्‌ 
१६०७ ई० से १) फी मन रहा। इससे उसकी आय भी 
कुछ घट चली है; परन्तु उस निस्वत से नही घटी है जिससे 
कि शेकक्‍्स कम हुआ है, क्योकि अब इसका ख्चे भी तो 
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बढ़ता ही जा रहा है। पशुओं की कौन कहे, पहिले अनेक 
आदमियों को स्वयं अपने लिए भी यथेष्ट नमक ( वार्षिक 
१० सेर फी आदमी ) नहीं मिलता था जिसका परिणाम 
उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ा । 

(ग) २--स्टाम्प टैक्स । यह दो प्रकार है, प्रथम कोर्ट 
( (०४५ ) फीस या अदालतों में पेश होनेवाले मुकदमों 
के कागज व दर्ख्स्त आदि पर स्टास्प का व्यय । दूसरे 
व्याय्ार व उद्योग धंधे सस्बन्धी कागज़ों पर--दस्तावेज हंडी 
परचे आदि पर । 

(ग) ३-आवकारी । सरकार को यह आय अफीम, शराब, 
गांजा, भंग, चरस आदि मादक द्वव्यों के बनाने व बेचने 
से होती है। इसकी दिनों दिन बढ़ती ही हो रही है । गत 
कुछ वर्षो में ही यह डबल हो गयी है। सरकारी तौर पर 
यह बताया गया है कि इस आय-वबृद्धि का कारण उक्त 
पदाथों का अधिक सेवन नही है, वरन्‌ यह है कि अब अधिक 
निगरानी रक्‍्खी जाती है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 
अवश्य ही इस कथन से पूर्णतया संतोष होना असम्भव है। 
इस विभाग की आय चिन्ता-जनक है और जनता की 
सामाजिक व नेतिक स्थिति की ओर श्रधिक ध्यान देने की 
ख्रावश्यकता दिखाती है । 

(ग) ४--भान्तिक महेखूल । लोकल व स्युनिसिपल बोर्ड 
स्थानीय कार्यों के लिए जो रुपया डगाहते हैं, उसे अब 
भारत सरकार के बजठ में शासिल् नही किया जाता। की 
कभी खरकार स्थानीय कार्यों के लिए कुछ टैक्स वसूल 
करती है; इन्हे प्रान्तिक महस्ल कहते है। बजट के डक्त मद्‌ 
में विशेष कर भूसि के उन महसूलों की आय है ज्ञो बंगाल 
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में सड़क, औपधालय व पाठशालाओं के निमित्त लगाये 
जाते है । 

५--कस्टम । परदेस से आनेवाले तथा यहां से वाहर 
जानेवाले माल पर कर | यह एक निर्धारित हिसाव से 
कुछ निश्चित पदार्थों पर लगाया जाता है और समय समय 
पर बदला जा सकता है। हथियार, वारूद, फौजी सामान, 
शराब, अफीम, मद्दी का तेल, नमक, तस्वाकू और चांदी पर 
विशेष टेक्‍्ट लगता है। इनके अतिरिक्त जिन बहुत से 
पदार्थों पर मूल्य के ५ फ़ी सदी के हिसाव साधारण टैक्स 
लगता है, उनमें से उल्लेखनीय ये हे--केची. चाकू आदि 
कतरने के ओज़ार, भिन्न भिन्न प्रकार के तेल, घड़ी घंटे, 
गाड़िएं, सावुन, छुतरी, चमड़ा, लिखने पढ़ने का सामान 
ओर ऊनी कपड़े । लोहे और फौलाद पर १ फी सदी के 
हिसाव हल्का टेक्स है। चावल या चावल के शआादे को 
छोड़ और किसी वाहर जानेवाले पदार्थ पर विशेष ठेकक्‍्स 
नहीं लगाया जाता, और उक्त पदार्थों पर ३ आने मन के 
हिसाब टेक्स है । 

रूई का जो सामान भारत में आता है उस पर १॥ फी 
खदी के हिलाव महसूल लगता है । इसी की टक्कर का टैक्‍स 
उस माल पर लगाया जाता है जो भारतीय रुई के कारखानों 
में तेयार होता है। यह टेक्स अजुचित और अनावश्यक 
प्रतीव होता है, मानो इसका उद्देश्य अवाध-ब्यापार-नीति 
को निवाहना ओर अंग्रेज़ी रूर के कारखानो के मालिकों की 
संतुष्टि है। सरकार से बारम्वार इस टेफ्स के हटाये जाने के 
धास्ते निवेदन किया जा चुका है. पर सरकार का कथन है 
कि इससे जनसमूह को सस्ते कपड़े का फ़ायदा मिलता है । 
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(ग) ६--इनकम ( अपमदनी ) टैक्स । सन्‌ श्य८दे ई० 
से पहिले व्यापार धंधों के लिए सरकारी लाइसेंस लेना 
पड़ता था। उक्त वर्ष में इनकम देकस का ऐक्‌ पास हुआ; 
उससे ५००) रु० से २०००) रु० तक की सालाना आमदनी 
पर चार पाई फी रुपया, ओर इससे अधिक पर पांच पाई 
फी रुपए के हिसाब टेक्स लगने लगा। सन्‌ १६०३ ई० के 
खुधारक ऐेकु से एक हज़ार रुपए से कम की सालाना 
आमदनी पर टैक्‍स नहीं लगाया जाता । भूमि या कृषि से 
जो आय होती है वह इनकम टेक्स से बरी है क्योंकि उसे 
दूसरा टैक्स देना होता है । 

७--रजिशए्टरी । इसमे पुराने कागज़ात की खोज व 
रजिए्टरी करांने की फीस शामिल है । द्रुतावेजों की तकल 
व रजिष्टरी के लिए प्रत्येक ज़िले में दक्कर हैं। कुछ विशेष 
प्रकार की दस्तावेजों की रजिप्ररी कराना कानूनी तौर पर 
आवश्यक है जैसे स्थायी जायदाद का एक व्यक्ति से दूसरे 
फे नाम कराना | 

(घ) १-२४--डाक और तार जन-साधारण के खुभीते 
के लिए हैं और मुनाफे के विचार से नहीं; इनका काम 
धीरे धीरे बढ़ता और फेलता जा रहा है; अब इनमे घाटा 
नहीं रहता; आगे आगे इनकी आय बढ़ती ही जायगी । 

३--रेल । इसका विशेष उल्लेख आगे होगा। थोड़े ही 
वर्षो से इसमें आय होने लगी है। वर्षा पर यह आय बहुत 
निर्भर रहती है, क्योंकि उसका आने जानेवाले माल पर 
प्रभाव पड़ता है। इसके तथा सिंचाई के कामों के लिए 
रुपया उधार लेकर लगाया जाता है। इसका सबिस्तार वर्णन 
आगे किया जायगा | 


ढै 


दद्‌ भारतीय शासन 


३--सिंचाई । यह आय मुख्यतः उन खेता के मालिकों 
से होती दे जो सिंचाई के लिए सरकारी नहर आदि से जल 
लेते हैं। यह महस्ल पानी की मिकृदार पर नहीं लगाया 
जाता, वरन जिस प्रकार की फसल हो अथवा जितना 
क्षेत्रफल हो, उसके निर्धारित हिसाव से लगाया जाता है। 
कही कहीं जिनके खेत नहरों के पास है उन्हे भी कुछ कर 
देना होता है। कृषि-प्रधान भारत में रेल की अपेक्ता सिंचाई 
के कामों के ही अधिक विस्तार की आवश्यकता है, और 
इनसे थोड़े से व्यय से भी सरकार और प्रजा दोनों को 
अपेक्ताकृत अधिक लाभ होता है, तो भी गत वर्षो में विशेष 
कृपादृष्टि रेलो पर ही रही; उन्हीके हिस्से में श्रधिकांश 
रुपया आया | अब सिंचाई में व्यय की ओोसत बढ़ाने की 
आवश्यकता है; साथ ही नहरों के वन्द करने व खोलने में 
किसानो के खुभीते का विचार रहना चाहिए जिससे 
उक्त व्यय से यथेण्ट लाभ हो सके । 

प्रत्येक आदमी को क्या औसत टैक्‍स देना होता हे 
> इसका अन्दाज़ा इस प्रकार लग सकता 
322 300 कि समस्त टेक्स की आय को ( जिसमे 
भूमि-कर भी सम्मिलित होना चाहिए ) सरकारी भारत की 
जनसंख्या से विभक्त कर दिया जावे, इस हिसाव से सन्‌ 
१६११-१२ ई० मे फी आदमी टैक्स कीं ओसत २॥७)। दो 
रुपए सवा ग्यारह आने हुईं । मिस्टर डिगवी के सपरिश्रम 
हिसाब से यह मालुम हुआ है कि प्रत्येक भारतवासी की आम- 
दनी १८॥-) अठारह रुपए नो आने सालाना है । यदि कज़ेन 
महोदय का अनुमान खीकार किया जाय तो ३०) रु० सालाना 
समभनी पड़ेगी। क्‍योंकि इंगलेड उन पाश्चात्य सभ्यता: 
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अंभिमानी देशो में से है जिनमें इतनी आथ पर उपयेक्त गेक्स 
नहीं लगाया जाता। भारतीयों की यह आशा खाभाविक है कि 
टेक्स की दर अवश्य कमती की जायेगी और वह भी 
नातिदूर-भविष्य मे । 

(ड) टकसाल की आय से बह रकम न समभझनी 
चाहिए जो म, & आने की चांदी से १६ आने में चलनेवाला 
रुपया बनाने से होती है; क्योंकि यह बचत तो स्वरण खुर- 
चित भंडार में जमा होती है। टकसाल की आय फे श्रोत 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) नवीन बननेवाले रूपयो पर कुछ फी सदी फे हिसाब 
सरकारी आय । 

(२) कांसा या निकल फ़े सिक्के बनाने से सरकारी 
मुनाफा । 

(३) सरकारी उपनिधष्रेशों के सिक्के ढालने से सरकारी 
फीस । 

(व) परिवतेन ( छऐेड०ाध्या४० ) । कानून से रुपया 
सोलह आने का ठहराया जाता है, पर कई बार विलायती 
खर्च के लिए जो रुपया इंगलैड भेजा जाता है उसके मूल्य 
में फेर बदल हो जाता है; इसका जो अंतर रहे घही परिचर्तन 
की आय कही जाती है। 


सरकारी व्यय १६११-१२ 


करोड़ो म॑ रुपये 
(क) ऋणसम्बन्धी 
( रेल व सिंचाई के खर्च का 


सूद इसमें शामिल नहीं है ) 'प८ 
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(ख) सेनासम्बन्धी 
१--स्थल-सेना २७'ए३ 
२--जल-सेना 'पूछ 
३-फौजी वा देश-रक्षा के १३ 
विशेष काम - 
श्'४ 
(ग) आय वसूल करने का व्यय &ज५ 
(घ) सिविल सर्विस 
१--सिविल-विभाग श्श्८ 
२--विविध व्यय ६३ 
३--सिविल काम ७७ 
श्ेदप 
(उ) अकाल सहायता प्‌ 
(च) प्रान्तिक कमी बेशी 
जमा १३ 
खर्चे ० 
७&"६३ 
सरकार के पास ४" 
कुल जमा मपाछ 


(क) समस्त ऋण दो भागों में विभक्त होतो है-- 
(१) सावजनिक कार्यो का ऋण अर्थात्‌ रेल व सिंचाई 
इत्यादि के कामों के लिए जो रुपया उधार लिया जाता है । 
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(२) साधारण ऋण--कुल ऋण में से सावेजनिक कार्यो का 
क्रण निकाल कर जो शेष रहता है वह इस संज्ञा से पुकारा 
जाता है। वर्तमान समय में भारतवर्ष का कुल ऋण साढ़े 
तीन सी करोड़ के लगभग है। यह क्रमशः किख प्रकार 
इतना अधिक हो गया है, यह हमें लिखना नहीं है। यद्यपि 
श्राज़ दिन वहुतेरे सभ्य देश अपनी उन्नति के लिए ऋण लेने 
को वाध्य होते है, फिर भी देश की आय का विचार रखते 
हुए ही रुपया व्यय होना चाहिए। अनेक विचारशीलों का 
मत है. कि भारत का शासन बहुत खर्चीला हे; सोचना 
चाहिए कि उक्त ख्े में कहां तक कमी होनी अत्यन्तावश्यक 
है। इसके अतिरिक्त यदि शिक्षा प्रचार, स्वास्थ्य रक्ता व 
उद्योग धंधों के लिए ऋण ले लिया जावे तो कुछ बुराई नहीं । 

(ख) इसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है। यह व्यय 
इतना अधिक है कि तमाम भूमि-कर इसीमें चला जाता है। 
इस ओर कब ध्यान जावेगा ? 

(ग) इसमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित है-- 

(१) ज़िले के शासन का व्यय | 

(२) भूमि-सम्बन्धी कागज़ात रखने ( [,ाते- 
780070४8 ) के विसाग का व्यय | 

(१) भूमि की माप ओर बन्दोवस्त का व्यय | 

(घ) १--सिविल विभाग । इसका व्यय वरावर बढ़ता 
जा रहा हे। सन्‌ १६०१ ६० से १६११ ई० तक दस सालों 
में यह ७६ फ्री सदी बढ़ गया है। इसके मज्य कर्मचारी 
निम्नविभाग में हं--साधारण शासन कार्य ( जिसमें इंडिया 
आाफिस, घाइलराय, गवनेर, लेफिटनेंट-गवनेर और उनकी 
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कॉंसिले शामिल्र हैं ), न्याय व जेल, पुलिस, शिक्षा, 
स्वास्थ्यादि । 

२--विविध व्यय में सिविल सर्विस वालो की पेन्शन, 
फरलो व भत्ता आदि एवं स्टेशनरी (लिखाई पढ़ाई के सामान) 
का खर्चा शामिल हैं । 

३--इसमे सरकारी मकानात व सड़क आदि का व्यय 
होता है । 

(ड)) सन्‌ १८७८ ई० से १॥ करोड़ रुपए सालाना 
अकाल के निमित्त रखे जाने लगे हैें। जब इस सस्बन्ध में 
रुपया नही उठता व कम उठता है, तो (१) इसमें से रेल व 
सिंचाई के ऐसे कामों में लगाया जाता है जिनसे अकाल के 
रुकने की-सम्भावना हो, अ्रथवा (२) आय बढ़ानेवाले ऐसे 
कामो में लगाया जाता है जिनके लिए, यदि इस फंड का 
रूपया न होता, तो सरकार ऋण लेना आवश्यक समभतती 
था (३) इससे ऋण उतारा जाता है । 


विलायती खचाी 


ऊपर जो भारतवर्ष का असली व्यय दिखाया गया है, 
इसमे सन्‌ १६११-१२६० में श८ करोंड़ रुपए 
भारत के निमित्त इंगलेंड में व्यय होने 
के कारण वहां भेजे गये; इसे विलायती ख्ें ( ॥0076 
0॥72१०४ ) कहते हैं। श्रीमान दादाभाई नोरोजी ने इसे 
भारत के लूथ के रुपए! की संज्ञा दी है। कुछ अन्य लेखकों 
ने इसे 'सलामी का धन? व चूसनी? ( )/07 ) का माल 
कहा है। इसका साधारण परिचय नीचे दिये हुए व्यौरे से 
लग जावेगा | 


साधारण परिचय 


सरकारी आय-व्यय ७१ 


१--ऋण प्रबन्ध व सूद तथा रेल करोड़ 
व सिंचाई के कामी पर सूद .. रू० 
व वार्षिक व्यय ( 4गापां॥65 ) १६१ 
२--भारतवर्ष के सिविल विभाग का ख्चे "8 
३--इंडिया आफिस "छ 
४--जल व स्थल सेना १'प्‌ 
५--रेल आदि का सामान व मशीन इत्यादि. १७ 
६--फ्रलो, भत्ता १" 
७--पेनशन व इनास ६७ 
श्रा३े 


वर्तमान स्थिति में उक्त व्यय का बिलकुल बन्द हो 

कम करने के उपाय जगों तो कठिन द्खिता है, तथापि प्रयल 
से यह बहुत कुछ कम अवश्य हो सकता 

है। उदाहरणार्थ जितने रुपयों के ऋण का प्रबन्ध भारतवर्ष 
में ही कर लिया जाबे, उतने का ही सूद यहां रह सकता हे; 
अपेक्षाकृत यहां सूद अधिक देना पड़े तो भी हरकत नहीं-- 
अग्ततः उसमें देश का ही लाभ है । रेल के सामान आदि के 
विषय में यही कहा जा सकता है कि प्रसिद टाटा भहोदय 
के कारखाने के समान यदि देश भर में कई एक बड़े बड़े 
कारखाने चलाने का प्रयल्ल हो तो सब पदाथे यहीं मिलते 
जाने से सरकार को उसके बाहर से भंगाने की आवश्यकता 
न रहेगी। स्वदेशी आन्दोलन के मार्ग में क्या क्या वाधाएं 
हैं, उन पर स्वतंत्र विचार होना चाहिए तथा उन्हे क्रमशः 
हटाने की व्यवस्था करनी ज़रूरी है। शेष सब भद्दों के- 
विषय में हम एक मोदी सी बात यह कहेगे कि जब लो 
' अन्य देशों के कर्मचारियों से काम लिया जावेगा, उन्हें उच्च _ 
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चेतन भी देना होगा और उनके फरलो चव पेन्शन का खर्चा 
भी रहेगा। सन्‌ १८३३ ई० के ऐक ओर पुनः सन्‌ १८५४८ ई० 
चाली महारानी की घोषणा से भारतवासी किसी भी 
सरकारी नौकरी से बन्द नही किये गये है। योग्यता से वे 
सब पदों के अ्रधिकारी हो सकते हैं। अ्रव उचित हे कि 
भारतनिवासी सरकार के प्रति अपनी थोग्यता दर्शावं और 
वारम्वार उसे सिद्ध करं। सरकार का भी यह धर्म हे कि 
लार्ड' मेकाले जैसे प्रसिद्ध राजनीतिशों की प्रतिशानुसार 
भारतीयों को उच्च पदों पर नियत करने मे, व उन्हे अपने देश 
फे शासन के योग्य बनाने में अपना गौरव तथा अभिमान 
समझे, न कि उन्हे योग्य होते देख उदासीनता प्रगट कर। 
ऊपर जिस विलायती खर्च का हमने उल्लेख किया हे, 
उसके विषय में यह भी जान लेना आव- 
मल श्यक है कि वह विल्ायत किस प्रकार 
भेजा जाता है। साधारणतया विदि्त हो कि यहां से जो 
माल इंगलेंड जाता है, उसमें से उतने माल के परिवतंन में 
कोई विलायती सामान यहां नहीं आता जितने का मूल्य 
पिलायती खर्च के समान होता है । यह माल जिन 
विलायती व्यापारियों के नाम जाता है वे उसका मूल्य 
इंगलैड में भारत के स्टेट सेक्रेटरी को दे देते है और वह 
उसके बिल ( इंडी ) भारत सरकार के नाम वना कर भार- 
सीय व्यापारियों के पास भेज देते है। ये भारतीय व्यापारी 
इन हुंडियों को भारत सरकार को दे देने पर उनका सूल्य 
पा लेते है। इस प्रकार विलायती व्यापारी तो भारतीय 
ज्यापारियों की और भारत सरकार स्टेट सेक्रेटरी को नकद्‌ 
सिक्के भेजने की जोखम से बच जाती है । 


# दूस घोषणा का अनुवाद अन्यत्र दिया गया है । 


नवध परिच्छेद 

ही बी 

देशी श्थिषणले 
देशी रियासतों से प्रयोजन भारतवर्ष के उन विभागों 
से है जहां पर हिन्दुस्तानी राजा या सरदार सरकार अंग्रेडगे 
की छुत्न्लाया मे रहते हुए राज्य करते है । इनकी कुल संख्या 
७०० के लगभग है। इनमें ले कुछ खासी बड़ी हैं ओर कुछ 
सामान्य गांव सरीखी है । वड़ी बड़ी १७० रियासत भारत- 
सरकार ( [790प०) 0७0०ए०४४ा०७ ) के अधीन हैं, शेष प्रा- 
न्तिक सरकारों के झुपुद् हैं। आमतौर पर उन्हें दीवानी य 
फौज़दारी के अधिकार है । वे अपना लगाव स्वतः वसूल करतो 
है। उनमें से कुछ अपनी सीमाओं पर चुंगी सी लेती है और 
आवश्यकताउुसार फौज का प्रबन्ध ऊरती है। लेकिन उनको 
दूसरी रियासतों से कोई राजनेतिक सम्बन्ध नहीं होता। इनका 
कुल ज्षेत्रफल अंग्रेज़ी भारत के क्षेत्रफल के आधे से अधिक है 
ओर इनकी जनसंख्या अंग्रेज़ी भारत की जनसंख्या की तिहाई 

से कम है । 


केत्रफल मनुष्य-संख्या 
अंग्रेज़ी भारत ११ लाख वर्ग मील ब करोड़' 
देशी रियासत हक 5 9. 9» 
समस्त सारतवर्ष श्८ ,, ,, श्श्ज हु 


समस्त देशी रियासते तीन श्रेणियों में चिभ्क्त की ज्ञा 
सकती है। 


२० 
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१--उन रियासतों के समृह जो पास पास हैं उनमें। 
निम्न लिखित सम्मिलित हैं-- 

( क )--राजपुताना पएजेन्ली। इसमें वीस २० रिया- 
सते हैं जिनमें से एक सुसखलमान, दो जाट, और शेप 
राजपूत है। इमसे भारतवर्ष के प्राचीन राजवंश रहते हैं। 
वीकानेर, जेसलमेर, सरतठपुर, अलवर, कोटा, धौलपुर, जयपुर 
जोधपुर, उदयपुर शुख्य है । इनके ऊपर निगरानी रखनेवाला 
सरकारी कर्मचारी गवर्मर-जनरल का राजअतिनिधचि अर्थात्‌ 
एजेंट आब में रहता है। यहां का क्षेत्रफल १,३०,२६८ वर्गमील 
है, और मन॒ष्य-संख्या एक करोड़ से ऊपर है। 

( ख )--मध्य देश एजेंसी। इसभे छोटी वड़ी सव मिला 
कर १४८ रियालते होती हैं। इनमे सबसे वड़ी रियासत 
ग्वालियर है | इसके अतिरिक्त इंदोर, भूपाल, रीवां, रतलाम, 
धार, बंदेलखंड, वर्बेलखड, नीमार और मालवा मुख्य हैं । 
इसका एजेंट इंदोर मे रहता है। यहां का च्षेत्रतल लगभग 
८०,००० वर्गमील है ओर जनसंख्या &० लाख है । 

(ग )--वलोचिस्तान। यह पश्चिमी सीमा पर स्थित होने 
से भारतवष की फारिस व अफृगानिस्थान से रखवाली 
करता है | इसमें किलात के खान ओर लसबेला के जैम का 
राज्य शामिल है | यह रियासत उसी सरकारी कर्मचारी की 
निगरानी में जो अंग्रेजी प्रान्त त्रिटिश वल्लोचिस्‍्तान का शासन 
करता है और कटा नगर में रहता है। इसका ज्ञेच्रफल 
७२,००० वर्गपभील, और जब संख्या चार लाख से अधिक है। 

(घ )-कांठियावाड़। यीस हजार वर्गमील के क्षेत्रफलवाले 
इस प्राय:दीप के अन्तर्गत सेकड़ों छोटी छोटी रियासते है। 
इनके सरदारो को भिन्न भिन्न श्रेणी के अधिकार दिये हुए हैं । 


देशी रियासत छ्पू 


जो घुझदमे स्थानीय छोटे खसरदारों ( ठाकुरों ) के अधिकारों 
से बाहर है, उनके फेसला करने के लिए सरकाश कर्मचारी 
नियत रहते हैं। सबका प्रशान अफसर सरकारी एजंट होता 
है जो राजकोट मे रहता है। 

२--बड़ी बड़ी पृथक रियासते-- 

( के )--हैद्राबाद। इसे पहिले पहल ओरंणज़ेव के सरदार 
आलफूजाह ने सब १७१३ ई० में अपने अधिकार में किया 
था | जब झुगल साम्राज्य का बल घटने लगा तो वह स्वतन्ञ 
राजा बन बेठा । पश्चात्‌ सरकार अंग्रेजी की सहायता करने 
से उसके वंशजी को ओर भी जिले मिल गये। अब यह प्रसिद्ध 
शुललमानी रियासत है। इसका ज्षेत्रहल ८९ हआर वर्गमील 
तथा जनसंख्या एक करोड़ तीस लाख से अधिक है । यहां 
की राजघानी हैदराबाद नगर से है। 

( ख )--कश्मीर । सब्‌ १८७६ ई० में खिद्खो के हारने पर 
यह राज्य अंग्रेजों के हस्वगत हुआ। पश्चात्‌ अख्तसर की संधि 
से यह जस्बू के राजा गुलाब्खिह को दे दिया गया। यहां 
का क्षेत्रपल ८७ हजार वर्गमील तथा ऊनसंज्या ३० लाख से 
अधिक है। राजधानी औनगर है। 

( ग )-मैसूर। इसका उल्लेख कम्पनी के राज्य में हो चुका 
है। सन्‌ १७६६ ई० से इसे सरकार अंग्रेजी ने एक मुसलमान 
अनधिकारी से छीन कर हिन्दू राजघराने को फेर दिया था। 
पश्चात्‌ यहां के महाशज्ञ के व्यवहार से अखंतुए प्रजा के 
हिताथ आंप्रेजो ने सन्‌ १८४३१ ३० से इसका प्रवस्ध अपने हाथ 
में लिया | पचास चर्ष व्यतीत होने पर सस्‌ १८८१ ई० में पुनः 
यह रियासत हिन्दू राजा के अश्वीच हुईं | तव से यहां बराबर 
शिक्ता तथा स्वास्थ्य के विषय में सुधार होता आ रहा है। 


छ्द भारतीय शासन 


यहां का क्षेत्रफल चीख हजार वर्गसील और जनसंख्या प्र 
लाख है । राजधानी मेखूर ( महिशुर ) नगर है । 

( घ )--वड़ोदा । यहां का गायकवाड़ वंश का राजा सन्‌ 
१८७५ ६० से राजद्रोह के सन्देह के कारण गद्दी से उतार दिया 
गया था। पश्चात्‌ सरकार ने गायकवाड़ की विधवा रानी को 
उसी कुल के एक ऐसे लड़के को गोद लेने की आज्ञा दी जिसे 
उसने इस राज्य के योग्य समझा | वर्तमान समय में यही 
रियासत उन्नति-पथ पर सबसे आगे हे । शिक्षा-प्रचार में 
इच्पका उत्साह न केवल घपशंसनीय वरन अनकरणीय भी हे। 
अनिवाय तथा निःशुल्क शित्तामणाली, जिसके लिए सरकारी 
भारन से प्रजा अभी आन्दोलन ही कर री है,यहां आरम्स भी 
हो गयी है। स्थान स्थान पर सार्वजनिक हितार्थ पुस्तकालय 
खोले जा रहे है। कॉौसिला मे धतिनिधि-परणाली में भी इस 
राज्य ने आदर्श कार्य किया है। इसका च्षेत्रफल आठ हजएर 
वगमील ओर जबसंख्या २० लाख से अधिक है। यहां की 
राजधानी वड़ोदा सगर है । 

३--सरकारी राज्य के अन्तगत छोटी छोटी रियासत । 

इस श्रेणी मे वे सेकड़ो छोटे छोटे राज्य सम्मिलित है जो 
सरकारी प्रान्तों अथवा जिलो के वीच में पड़गये है। मद्रास 
सरकार की अधीनता मे ५, वम्बई में ३५७, संयुक्त प्रान्त में २ 
बंगाल और वर्मा से क्रमशः ३७ और ५४ है। इसके अतिरिक्त 
सध्य प्रान्त और आसाम की सरकार भी अपने निकटवर्ती 
छोटी छोटी देशी रियासतों के प्रवन्ध की देख रेख रखती है । 
असमें से कोई कोई जिले के बराबर ओर किसी किसी में दस 
पांच गांव ही हैं। इनकी शान्ति का प्रश्ष सरकार अंग्रेजी के 
लिए बड़े महत्व का है। 


देशी रियासत । 


देशी रियासतों के विषय में, कम्पनी के समय में, एक 
स्थायी नीति न रही; वरन समय समय 
पर गवर्नर-जनरल की प्रति अनुसार 
बदलती रही । पार्लिमेंट ने सन्‌ १७६३ ई० में एक कानून 
कम्पनी को शासन-सार लेने से रोकने के लिए वनाया। 
कारनवालिस ने उसका यहां तक पालन किया कि उसने उन 
राज्यों को भी सहायता देना उचित न समझा जिन्होंने स्वयं 
इस निमित्त प्राथेना की थी | उस समय स्थिति ऐसी थी कि 
यह अलग रहने की नीति अनर्थेकारी प्रतीत हुईं । यद्यपि सन्‌ 
१७६३ ६० का ऐम रद्द नहीं किया गया, हेस्टिगूजू्‌ ने देशी 
रियासतों से 'सहायता पद्धति! ( 5याशशंतां४०ए 5ए80॥ ) से 
संधि की जिसका उल्लेख कम्पनी के राज्य में हो चुका 
इस संधि से जहां देशी रियासतों में शान्ति स्थापित हुईं, 
उसके साथ ही कम्पनी के राज्य की भी कुछ कम वृद्धि न 
हुई। पीछे लाडे डलहोसी ने यह नीति रखी कि जहां कहीं 
राज्य-प्रदन्ध ठीक न हो, अथवःर वारिस न रहे, चह रियासत 
अंग्रेजी राज्य मे मिला ली जावे। नतो देशी रियास«न के 
प्रबन्ध ठीक करने का विचार फिया गया, और न किसी 
वो गोद लेने की इजाजत दी गयी। सन्‌ श्प्पय से, जब 
भारतवष का राज्य कम्पनी के हाथ से निकल इंगलेंड की 
महारानी तथा पालिमेंट के हाथ में आया, यह दशा बदल 
गयी हे । 
वर्तमान सरकारी शी रियासता के घति सरकार की नीति 
नीति अब यह 3 कि जब तक थे सरकार अंग्रेजी 
के पति राजमक्ति बनाये रक्त, और पहिले 


१ 


की हुई संधि की शर्तों का यधोचित पालन करने रहें 


कम्पनी क्री नीति 


जद भारतीय शासन 


तब तक सरकार उन्नकी रक्षा करेगी ओर उनके अस्तित्व को 
स्थायी रक्खेगी | साधारण मामलों में देशी राजा अपने राज्य 
की व्यवस्था का प्रवन्ध स्वयं कर सकते हे, परन्तु त्रिटिश सर- 
कार आवश्यकतानुसार उन्हे परामश देती रहती है । विशेष 
हालतों मे समय का तकाज़ा होने पर सरकार उनके काम में 
हस्ताक्षेण करती है और असपम्तर्थ अथवा अयोग्य राजा को 
गद्दी से उतार उसका स्थान किसी योग्य देशी व्यक्ति को ही 
दे देती है । जब किसी राजा के सम्तानन हो तो घारिस मुत- 
बन्ना करने अर्थात्‌ गोद लेने की इजाजत दी जाती है। वारिस 
की नावालगी ( अल्पावस्था ) की हालत में सरकार देशी 
राज्य में सुधाराथ परिवर्तन करती है, पर उन्हे अपने राज्य 
में नही मिला लेती | इन रियासतों को इस वात की अनुमति 
नही रहती कि सरकार अंग्रेज़ी की आशा विना पररुपर एक 
दूसरे राज्य से अथवा किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार 
का राजनेतिक व्यवहार कर सके | 


दशस परिच्छेद्‌ 
फोज और पुलिस 


यह संसार केसा खुखमय हो यदि इसमें लोगों का पर- 
स्पर छ्वेष, रैा व झगड़े टंटे न हुआ करें; ओर समस्त प्राणी 
आत-भसाव से रहते हुए, एक दूसरे के दुख दूर करते हुए, 
सावेजनिक हित का ध्यान रक्खा करे। परन्तु ऐसी स्थिति 
न होने से यह आवश्यक हो गया है कि देशोन्नति के लिए 
उसकी बाहरी दुशमनों से रक्षा की जावे एवं अग्द्र भी शान्ति- 


फौज ओर पुलिस ७& 


भंग म हो | इस वास्ते वर्तमान समय से निशज्ञ लिखित उपाय 
काम में लाये जाते 8--- 


१--जलसेना 

२--स्थलसेना 

३--पुलिस 

१--जल सेना । भारतवर्ष पूर्व, पश्चिम और दक्तिण में 
समुद्र से घिरा हुआ है। प्राचीन काल में समुद्र स्वतः देश 
का रक्षक होता था। परन्तु १४वी १५वीं शताब्दी के पश्चात्त्‌ से 
पाश्चात्य रा्ट्री ने नाविक विद्या में प्रवीणता प्राप्त कर अपनी 
अपनी जलसेना बढ़ाई, तबसे विशेष आक्रमण की आशंका 
सझुद्र की ही ओर से रहने लगी ओर यहां जलसेना रखने 
की आवश्यकता हुईं | आरम्भ में यह काम कम्पनी के व्यापा- 
रिक जहाज़ ही कर लिया करते थे। 

भारतवर्ष की जलसेना अब तीन प्रकार की है। 
वर्तमान स्थिवि ( क ) इंगलेंड की विशाल सामुद्रिक सेना 
का एक भाग उन समुद्रों में रहता हे जिनमें 
से होकर ही कोई शत्र भारतवर्ष में आ सके । 

(ख ) समुह-रक्ता के लिए जलसेना का दूसरा साग 
बह है जो खास सारतवपे के समुद्रों में जंगी जहाज़ व तोपों 
से सुसज़ित हर समय तय्यार रहता है 

(ग ) तीखरे साथ से भारत-सरकार के अधीन वे जहाज 
हैं जो हिन्दुस्तानी मह्लाहे दारा यहाँ के वन्द्रों की रक्षा 
करते ओर ज्वार-सादा-वाली नदियों में फिर कर सेना 
पहुंचाते है । 


द्घ० भारटीय शासन 


२--स्थलसेना । भारतवर्ष के इतिहास में उल्लेखनीय 
आक्रमण उत्तर-पश्चिम से ही हुए हैं । अब 
भी इधर रूस-राज्य की सीमा वढ़ी आ 
रही है, परन्तु यह सरकार अंग्रेज़ी का मित्र है, और इस 
ओर से रक्षा के निभित्त अफ्गानिस्तावन, फ़ारिस, कश्मीर 
तथा अन्य रियासतो से संधि की हुई है कि वे विदेशियों के 
आक्रमण को यथाशक्ति रोकने की चेण्टा करें, जिससे उस 
आक्रमणकारी को पहिले भारत-सीमा से वाहर ही अपनी 
शक्ति ब्यय करनी पड़े ओर भारत-सरकार को यथा-समय 
सूचना मिल जावे । 


पश्चिमोत्तर सीमा 


ठेठ उत्तर में भारत-रक्षा की विशेष चिन्ता नही । हिमा- 
चल की ऊंची दिवार एक अजेय सेना 
का काम कर रही है, ओर इस ओर केचल 
नेपाल भूटान ही ऐसे राज्य है जो ख़ास सरकार अंग्रेजी के 
अधीन नही है; परन्तु परस्पर संधि से ये भी सरकार के 
सहायक हे । 


उत्तर सीमा 


इस ओर सरकारी राज्य वर्मा की परली सीमा तक 
" फेला हुआ है, तथा चीन व फ्रांसीसी 
०83 राज्यों से सम्बन्ध रखता है। इनसे भी 
सरकार ने यथेष्ट संधि करली है ओर आक्रमण का कोई भय 
नही है। परन्तु इस प्रकार भय-रहित होने पर सरकार 
(केवल संधियों के सहारे) छुप नही बेठी है । उसके पास एक 
बड़ी भारी सेना है जिसकी वर्तमान स्थिति का आगे डललेख 
किया जावेगा । परन्तु पहिले उसका कुछ इतिहास जान 
लेना चाहिए । 


फौज ओर पुलिस 


सन्‌ १७७६ ६० भ॑ फ्रांसीसियां से कम्पनी की बस्तियों 
स्लसेना की * रण हेतु मेजर लोरेन्स ने पहिले 
आरम्मिक स्थिति." छिंले सिपाहियों से काम लिया। सन्‌ 
१७८१ ६० में पालिमेंट के ऐेकु से इस्ट 
इंडिया कम्पनी को सिपाही सरती करने थ फौज रखने का 
अधिकार मिल गया और बस्बई, बंगाल, मद्रास अहातो में 
अलग अलग सेनाएं रहने लगीं । इनके अतिरिक्त देशी रिया- 
सते भी अपने अपने ख्च से पलटने रखती थीं। बंगाल 
घ बम्बई की फोजो में अवध व पश्चिमोत्तर प्रदेश के ब्राह्मण 
ओर राजपूत भरती किये जाते थे; मद्रास और पीछे पंजाब 
में वहीं के लोगो की सेना काम फरती थी। तोपखाना भी 
यहुधा देशी आदसियों के ही हाथ से रहता था। ह 
स्थल-सेना के संगठन में ऋमशः द्या क्या परिवर्तन 
पु हुए, उन सबके उल्लेख की आवश्यकता 
५५५५७७ नहीं । इतना जान लेना चाहिए कि अब 
भ्रान्तिक सरकारों के अधीन एथदक सेना नहीं रहती, वरन 
सब भारत सरकार की निगरानी में रहती हे, ओर जंग 
लाथट वड़ी कार्यकारिणी कोखिल में इसके परतिनिश्िि होते 
हैं। कुछ सेना तो पूर्वे ओर पश्चिस के सीसा पान्‍्तों में 
रहती है ओर शेप यत्न तत्र स्थित छावनियों मे, जहां 
से आवश्यकता अनुसार खुगमता पूर्वक एकचन्र की ज्ञा 
सकती है । इसमे दो लाख पचीस हजार आदमी होते 
हैं जिनमें से एक तिहाई युरोपियन हैं। सद्‌ १८९७ 
के उपद्रव से पहिले युरोपियन कुल सेना का प्रायः पांचचां 
हिस्सा शोते थे । 
देशी रियासतों से इस प्रकार की संधि ह#ई है कि हे 
र्‌ 


हब 


ण्ए्‌ भारतीय शासन 


भी देश-रक्षा मे सहायता व्‌ । बड़ी वड़ी रियासते ( जिनमे 
कश्मीर, पटियाला, वहावलपुर, फिन्ध, नाभा, अलवर 
भरतपुर, जोधपुर, ग्वालियर, भूपाल, इन्दौर, हेद्रावाद, 
मेखूर, बीकानेर आदि सुख्य हैं) सरकारी कर्मचारियों के 
अधीन पलटने रखती हैँ । इन्हें इम्पीरियल सर्विस ( ॥77]00- 
7७) 507४06 ) की सेना कहते हैँ। इनकी संख्या पन्‍्द्रह 
हजार फे लगभग है । 

इनके अतिरिक्त घालंटियर (स्वयं-सेवक ) भी हैं जो 
किसी विशेष स्थान में रहते हुए अपना निज का काम करते 
रहते है और आवश्यकता होने पर हथियारवन्द हो जाते हैं । 
इसकी संख्या २६ हजार है जिसमें अधिकांश युरोपियन 
युरेशियन व ईसाई लोग ही हैं । 

अकेले सेना-विभाग में तमाम आय फे एक तिहाई 
रुपयो से ज्यादा खर्न बेठेता' हे । इतने 
अधिक घ्यय को कम फरने फे लिए 
प्या क्‍या उपाय काम में लाने चाहिएं, 
यह एक बड़ा गूढ़ परन्तु आवश्यक प्रश्न है। अनेक वार इसके 
लिए. आन्दोलन हुए, पर अभी तक तो यह बढ़ता ही जा 
रहा है। इस विषय में हम यहां दो एक मोटी मोदी बातो 
का ही उल्लेख करेंगे । 

इंगलेंड-निवासियों फी भारत में सफलता प्राप्ति का 
प्रधान कारण यह है कि उन्‍होंने सारतीयां के हृदय में स्थान 
कर लिया है--भविष्यद् मे भी ऐसा ही रहना चाहिए। 
असन्यान्य यादों में प्रजा को यह निश्वय रहना चाहिए कि 
अंग्रेज़ी शासन सबसे अधिक सस्ता व शाब्तिमय है और 
हम सरकार के विश्वासपात्र है । यह समभोती शासन- 


सेना-विभाग का 
व्यय केसे घटे 


फोज और पुलिख प्र्डे 


कार्य में बहुत लुविधाजनक होती है, ओर वेतनशोशियों 
की अपेक्ता कहीं अधिक काम प्रज्ञा हें विश्यासोत्पादन हारा 
लिया जा सकता है। यह विचार रखते हुए ऐसी व्यवस्था 
सोची जा सकती है जिससे थोड़े खर्चे से ही उचित देश- 
रक्षा-प्रवन्ध हो जाय । उदहरणत+-- 

(१) प्रत्येक युरोपियन सेनिक का वोर्षिक व्यय बारह 

रुपए और हिन्दुरतानी का ४००) रु० होता है, 
इसलिए थुरोपियनों की संख्या कमती करनी चाहिएण। 
साथ ही उन्‍हें जल्दी जल्दी बदलना न चाहिए, फयोकि उनके 
आने जाने का सब घप्यय भारत-सरकार फो ही देना 
पड़ता है; फिर उनके अचुसव से भी देश को यथेष्ट लाभ 
नहीं होता है । 

(२) प्रत्येक भारतीय सैनिक को अब प्रायः १५ पे 
नोकरी करनी होती है । यह अवधि घदा देनी चाहिए। 
इस' प्रकार फ़ौज की नौकरी छोड़े हुए देशीय बीरों की एक 
बड़ी भारी रिज़वे ( (6४७०ए० ) खंख्या रह सकती है जो 
आवश्यकता होने पर देश-रक्षा ऐसी जी जान से करेगी कि 
कोई वेतनभोगी सेना क्‍या कर पावेगी। फिर घेतनभोगी 
सेना का व्यय आधा या तिहाई भी कर दिया ज्ञाय तो फोई 
चिन्ता न रहेगी । 

(३) वीर नवशुवकों को युद्धशिक्षा तथा अच्छे अच्छे 
शस्त्र देकर नगर नगर में चोरी व डाकों के रोकने का प्रवन्ध हो 
सकता है। फिर पुलिस की सी इतनी आवश्यकता न रहेगी, 
और थोड़े ही खर्च से काम चल जावेगा । 

(४) इस यात की घोषणा वारस्वार हो चुकी है कि 
सरकार किसी धर्म व जाति-विशेष का पक्तपात नहीं करती; 
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फिर न माख़ुम क्या कारण है कि हिन्दू व मुसलमान यथेष्ट 
संख्या से स्वयंसेवक नही रफ्खे जाते ? इन भारतीयों को 
अपनी योग्यता दर्शाने का अ्रवसर व सौभाग्य अवश्य प्राप्त 
होना चाहिए। 

३--पुलिख । जिस प्रकार जल व स्थल सेना का 
कर्तव्य देश को चाहर के शबुओं से बचाना है, डसी भांति 
एलिस रखने का अभिप्राय यह होता हे कि देश के अन्द्र 
शान्ति रहे, चोर डाकू उपद्रव न मचावे, और दोषियों को 
यथोचित्‌ दंड दिया जाबे। 

ब्रिटिश सरकार के आशमन के पूर्व प्रत्येक गांव या 
शहर अपनी रक्षा का खतः प्रवन्ध करता 
था । शहरों मे कोतवाल, व गांवों में 
चौकीदार व लम्बरदार नियत थे। जहां बड़े बड़े जमीं- 
दार थे, घहां उनके अधीनस्थ छोटे किसान यह कार्य सम्ण- 
दून करते थे। शक्तिशाली मुग़ल सम्राटों के समय में भी 
यही प्रबन्ध रहा, परन्तु पीछे इस पद्धति से काम चलना 
कठिन हो गया। कम्पनी के समय में कुछ अंश में परिवर्तित 
प्राचीन प्रणाली से ही काम लिया गया, व निगरानी का 
विशेष प्रवन्ध कर दिया गया। ज़मींदारों से यह उत्तर- 
दायित्व का कार्य हटा कर उनके स्थानापन्न युरोपियन मेजि- 
स्टंट बनाये गये और पुलिस के प्रवन्धार्थ जमींदारों 
पर कुछ भूमि-कर बढ़ाया गया । प्रत्येक ज़िले मे बीस बीस 
वर्ग मील के थाने बना दिये गये | एक एक थाने पर एक एक 
दारोगा नियत किया गया। दारोगाओं को यह अ्रधिकार 
दिया गया कि वे सरकारी ख््चे से कुछ फान्सटेबल 
( (0०79090)68 ) रख सके। इस प्रकार ज़िले के प्रधान 


शारम्मिक इतिहास 
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कर्मचारी के मातहत घेतन-भोगी पुलिस रखने की पद्धति 
आरमस्स हुई । 
समस्त प्रान्तो की पुलिस का जोड़ अब दो लाख के 
० लगभग है ओर उस पर छुः करोड़ रुपए 
वर्तमान पुलिस हे चैटता है ३ 
कर से अधिक घार्पिक खर्चा वेठता है। कुछ 
अधिक! पुलिस ऐसी भी रक्‍खी जाती है जिससे केवल 
आवश्यकता होने पर ही काम लिया जाता है; इसका व्यय 
समस्त प्रान्त पर नहीं पड़ता, वरन्‌ उस स्थान के लोगों को 
ही देना होता है जहां यह रकखी जावे। इसके अतिरिक्त 
जव किसी स्थान पर नया अधिकार किया जाता है या जब 
कहीं विशेष डपद्गव होता हे तो चहां शान्ति स्थापनार्थ 
'फौजी! पुलिस भेजी जाती है जिनके पास भयानक हथियार 
होते हैं, इसकी संख्या सवा दो हजार है ओर इसका विशेष 
भाग वर्मा में रहता है । 
अधिकांश पान्तों मे पुलिस स्थानीय सरकार के अधीन 
हा रहती है। इस विभाग का प्रधान इल्स- ' 
पेकुर-जनरल कहलाता हैं। बह या तो 
पुलिस-अ्फ़ूसर या इंडियन सिविल सर्विस का मेम्बर होता 
है। उसके अधीन डिप्टी ( 000०५ ) इन्सपेकुर-जनरल 
होता है । 
प्रत्येक ज़िले में एक सुपरिटंडेट पुलिस रहता है; यह 
डिस्ट्क मेजिस्ट्रूट के अधीन रहता है ओर ज़िले के शान्ति 
प्रबन्ध का उत्तरदाता होता है। इसके एक या अधिक सहा- 
यक या डिप्टी रहते हैँ। सहायक खुपरिवेडेंट इंगलेंड में 
भरती होते है । इसके लिए चहां एक सुकावले की परीक्षा 
होती हैं जिसमें प्रिटिश प्रजा के केबल युरोपियन तोग ही 
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बैठ सकते हैं। विशेष हालतों में इस पद के लिए हिन्हु- 
स्तान में भी नियुक्ति हो सकती है। डिप्टी सुपरिव्डंट 
हिन्दुस्तान में ही नियुक्ति से अथवा तरक्की से भरती 
होते हैं। . 

पुलिस-प्रवन्ध के लिए जिला कई एक सकतलो (0ा- 
००४ ) में विभक्त होता है जहां इन्सपेकुर नियुक्त रहते हैं । 
पुनः सकल और भी छोटे छोटे भागो में विभक्त रहता है, जिनमें 
से प्रत्येक में एक अधीन कर्मचारी ( प्रायः अधीन इन्सपेकुर ) 
के खुपुदे एक पुलिस स्टेशन होता है। पुलिस स्टेशन का 
ओसत क्षेत्रफल २०० घर्ग मील है। कुछ पुलिस घुड़सवार 
भी होती है । 

हिन्दुस्तान के प्रामों में सर्वत्र प्राचीन समय की 
धोकीदारी”पद्धति चली आ रही है। ये चौकीदार प्रायः 
खम्बरदारों की निगरानी में रहते हैं ओर इन्हें या तो कुछ 
बे-लगान ( 0७॥॥ ४90०० ) ज़मीन मिली रहती है या ज़मीन 
* के महसलो से वेतन मिलती है। ये पुलिस कर्मचारियों के 
अधीन नहीं रहते वरन्‌ कलेकुर या डिप्टी कमिश्नर के अधीन 
होते हैं। स्थानीय अपराधों की खोज मे इनकी सेवा बड़े 
महत्व की है; परन्तु इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है 
ओर इनका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए । 

पुलिस का काम है देश की आन्तरिक अशान्ति को 
हटाना, प्रजा की जान माल को रत्ा 
करना ओर जनसमाज की सेवा करना। 
अतः यह स्पष्ट हे कि पुलिस और प्रजा में घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहना चाहिए । यह दुर्भाग्य की वात है कि यहां कर्मचारियों 

को सदेव यह शिकायत रहा करती है कि प्रजा उनके काम 
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में सहायता नहीं देती । परन्तु असल वात यह है कि जन- 
साधारण उनको दूर से ही देख कर डरते हैं | अज्ञानतावश चे 
यह समझे हुए हैं. कि पुलिस चाहे जिस पर जो कुछ कर 
सकती है और भले माचसों पर भी मुकदमा चला सकती 
है; इस लिए बहुतेरे अपने दुख पुलिस तक पहुंचाते ही नहीं 
कि कहीं उलये वे ही दोष फे भागी न वना दिये जावे | परन्तु 
चाहे पुलिस के बहुत से कस्मचारी अपने कर्तव्य का यथो 
चित पालन न कर, उन्हे यह अधिकार कदापि नहीं है कि वे 
भले आदमियां को व्यर्थ ही मनमाना छुख दिया करे; घरन्‌ 
थे कानून के अन्द्र ही हैं, नियमसंग करने पर उन्हे भी 
दंड मिल सकता है । जब जनता को ये वात विदित होगी 
ओऔर पुलिसवाले अपने अधिकार-सीमा में ही काम करेंगे 
कर्म्मंचारियों की उपयुक्त शिकायत न रहेगी और जनसाधा- 
रण पुलिस के काम में सहषे हाथ बटाएंगे, क्योंकि पुलिस 
का कार्य ऐसा है कि प्रत्येक आदमी उसमें सहायता दे. 
सकता है किन्तु कत्तेव्य पालन का ध्यान पुलिस अफ्सरो में 
कम होने के कारण वे लोगों से मिलने की कम परवा करते 
हैं। हमारे अजुमान में बहुत कम पुलिस अफसर ऐसे होंगे 
जिनका अच्छे आदमियों से अपने इलाके में मेल हो | 





एकादशम परिच्छेद 
न्याय विभाग व जेल 


क्योंकि पुतेगाल से वस्बई को छोड़ कम्पनी को सब वस्तिएं 
यहां के ही राजाओं की अछुमति से मिली थीं, यह कल्पना 
हो जानी सहज है कि इसे इस देश के प्रचलित कानून 


घट भारतीय शासन 


के अनुसार ही काम करना पड़ा होगा। परन्तु असल मे 
यह वात न हुई; भिन्न भिन्न सनदाीं से 
फम्पनी को अंग्रेज़ी कानून द्वारा न्याय 
करने के अधिकार मिलते गये । सन्‌ १६६१ ६० में द्वितीय 
चाल्खे ने कम्पनी के अधीन भिन्न भिन्न स्थानों में दिचानी 
ओर फौजदारी फे सब मामलों में स्वजातीय कानून चलाने 
के निमित्त गवनेर व कोसिले नियत कीं । 
सौ वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १७६५ ४० में फ़ोजदारी व दिवानी 
अदालते व एक सुप्रीम ( 50]/"000 ) कोट स्थापित हुआ । 
उपयेक्त संस्थाओं में वीच बीच मे परिवर्तन होते रहे । 
सन्‌ १८६१ ६० में एक कानून पास हुआ 
जिससे क्राउन को कलकत्ते, मद्रास व 
चम्बई एवं पश्चात्‌ इलाहाबाद में हाईकोर्ट स्थापित करने की 
असुमति मिलनी । पूर्वोज्लिखित सुपीम कोर्ट तथा दिवानी 
फौजदारी की अदालतें इन हाईकोर्टों में ही मिला दी गयीं । 
जजो की नियुक्ति का अधिकार इंगलेड के सम्नाट को 
मिला । इनमें कम से कम एक तिहाई स्काटलैंड के ऐडवोकेट 
थ बेरिस्टर, इतने ही सिविल सर्विस के न्याय विभाग के 
मेम्बर और शेप हिन्दुस्तानी कानून-शाता रखने का नियम 
किया गया | 
हाईकोय दिवानी व फ़ौजदारी, दिवाले घ विवाह 
सम्बन्धी एवं चसीअतनामे के मुकद्दमों का 
( 0/8४।०) ) प्रारम्सिक स्थिति में 
फेसला करते हैं और उनकी अपील सुनते हैं। प्रारम्भिक 
स्थिति के वे केवल अपने नगरों के ही सुकददमों का फेसला 
करते है। अपील खुनने के कारण एक प्रकार से थे अपने 


आरम्भिक स्थिति 


हाइकोटों का जन्म 


उनके अ्रधिकार 
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अपने नियमित क्षेत्र के सब दिवानी व फ़ोजदारी कोणों की 
निगरानी करते हैं। वे स्थानीय सरकारों की स्वीकृति से 
उनकी ( ?/80006 900 4?2700०06४७७ ) कार्यप्रणाली के 
साधारण नियम बना सकते है, कोर्ण के मोहर्रिर और 
अमीन आदि की फीस ठहरा सकते हैं। थे किसी मुकदमे 
को या उसके अपील को एक कोर से दूसरे उसके समान 
अथवा उससे बड़े कोर्ट में बदल खकते है, एवं कोर्टों की 
( ७४7७ ) लेखा मांग सकते है। प्रायः माल ( लगान ) 
सम्बन्धी सुकदमों का प्रारम्भिक स्थिति से हाइकोर्ट द्वारा 
फेसला होने का रिवाज नहीं है। इलाहाबाद के हाईकोर्ट 
को प्रारस्सिक स्थिति मे केवल उन्र म्ुकदों के खुलने का 
अधिकार है जो युरोपियन ब्रिटिश-प्जा के विरूद्ध हो । 

गवनर-जनरल, सद्रास, बंगाल व बस्बई के गवनेर 
तथा उनकी कौखिलो के मेम्बर अपने उक्त पद्‌ की हैसियत 
से कारस्वाई करे उसका विचार प्रारस्भिक स्थिति में हाईकोर्ट 
द्वारा नहीं हो सकता। हाईकोर्टों में नो जजों की जरीसे. 
फैसला होता है ओर वे केद, ज्ुमाने, देश-बहिष्कार व फांसी 
इत्यादि का कोई भी हुक्म खुना सकते है, केचल वह कानन 
से व्यवस्थित होना चाहिए । 

सन्‌ १८६१ ई० के ऐकू से पत्येक हाईकोर्ट से एक 
चीकफू जस्टिस और १५७ तक जज रहा 
करते थे जितने कि क्राउन समय समय 
पर उचित समझें । परन्तु काम बढ़ता देख उपयक्त संख्या 
की सीमा खंकुचित समझी गयी । इस लिए सन्‌ १६११५ ई० 
का इंडियन हाईकोर्ट ऐक पास किया गया। अब चीफ जस्टिस 
मिला कर सब जजों की संख्या २० तक हो सकती है, और 


१४ 


संगठन 
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भारतवर्ष में अन्य हाईकोर्ट भी वनाये जा सकते हैं। चुनांचे 
अब विहार प्रान्त के लिए पटने में हाईकोर्ट बनने वाला है। 
पंजाव की वात तो कुछ ढीली पड़ गयी । 

उक्त चार हाईको्टों के अतिरिक्त व सरकारी भारत में 
चीफकोर्ट व कमि-.. की सीसा से वाहर अब दो चीफ़ कोर्ट 
श्ें के कोर है। पंजाब का चीफुकोर्ट सन्‌ १८६६ ई० 

आर लोअर वर्स्मा का सन्‌ १६०० ई० 

स्थापित हुआ था। अवध, मध्य प्रान्त, पश्चिमोत्तर सीमा 
प्रदेश, अपर वर्मा, कुर्म, वरार व सिर मे ज्ुडिशल कमिश्नरों 
के कोर्ट हैं। इन “बिना सनदोौ के हाइकोर्टों” के अधिकार 
वेसे ही है जैसे उपर्युक्त सनदवाले हाईकोर्टों के। हां, हाईकोरों 
का न्याय उच्च कोटि का होने से अधिक सन्‍्तोषप्रद व 
विश्वसनीय होता हे । 

आगे द्वानी व फौजदारी के अधीन कोटों का वर्णन 
किया जायगा। उनके अतिरिक्त रेवन्य 
( मालगुजारी ) के कोट है, जिनके अध्यक्त 
मालशुजारी वखूल करनेवाले अफुसर ही रहते है। ज़मीन 
के अधिकार का निर्णय करना तो दिवानी के कोर्टों के अधीन 
है। शेप, मालगुजारी-सम्बन्धी सव मामलों का फैसला 
रेवन्यू कमेचारी ही करते है । 

हाईकोर्टों के नीचे दिवानी व फ़ोज़दारी के अधीन-कोर्ट 
दिवानी की शपोनिर ( 5पो)070 78600 (१0००५ ) है। दिवानी 
कोर्ट की अधीन अदालतों के नाम व कार्यक्षेत्र 

सब प्रान्तो मे एक सरीखे नही हैं । 

साधारण॒तया बड़े बड़े प्रान्तों की इन अदालतो का संगठन 


रेवन्यू कोट 
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मिलता जलवा है। इनमें जिन नियमों से काम होता है उनके 
संग्रह को खिविल प्राखिज़र कोड ( एज ?700०९वप्र/९ 
(20606 ) कहते हैं। घायः हर एक ज़िले में एक ज़िला जज 
( )8000६ 0०१५० ) है जो वहां की सब कचहरियों की निग- 
रानी रखता है। उसकी अदालत दिवानी मामलों मे ज़िले की 
ओर सब अदालतों से बड़ी होती है और उसमे छोटी 
( 7,076० ) कोर्टों से अपील हो सकती है । ज़िला-जज के 
नीचे अधीन-जज होते हैं और उनके नीचे मुनसिफ़ या दूसरे 
दर्ज के अधीन-जज होते हैं। सुनसिफों के पास १००० से 
५१००० रू० तक के झुकदमे पेश होते हैं ओर अधीन जजों के 
पास किसी भी रकम तक के दिवानी मुकदमे आ सकते हैं। 
परन्तु ज़िला जज के सामने प्रारस्मिक स्थिति मे दस हज़ार 
रु० से अधिक का मुकदमा पेश नहीं हो सकता यद्यपि 
अंधीन-जज व सुनसिफ़ के छोटे शुकदमों की अपील वहां हो 
सकती है| 
ज़िला-जज व अधीन जज के दस हजार से अधिक के 
फेसलो की अपील हाईकोर्ट में होती है। प्रेजीडेन्सी शहरों 
तथा अन्य कुछ स्थानों में स्पाल-कोज-कोर्ट ( 879] 0७088 
0०४४४) वा अदालत खफ़ीफा स्थापित हैं जो छोटे छोटे 
मामलों में जल्दी व कम खर्च से अन्तिम निर्णय झुना 
देते हैं । 
फौज़दारी के नियम-संग्रह को क्रिसिनल प्राखिजर कोड 
फ़ोजदारी के ( (#पशांगकों +770084 पा'8 ना ) कहते 
लेपीन बारे है। पत्येक ज़िले मे व ज़िलों के एक ससूह 
में एक सेशन (86४श०7५ ) कोर्ट रहता है। 
इसका प्रधान भी ज़िला-जज ही होता है जो फौजदारी के 
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अधिकारों की हैसियत से सेशन जजी का कार्य सम्पादन करता 
है। डसे अन्य सहकारी अथवा सहायक सेशन जजों से इस 
काम में सहायता मिल सकती है | फ़ौजदारी मामले में सेशन 
कोर्टो के अधिकार हाईकोय्ों सरीखे ही हैं; हां, स॒त्यु सम्बन्धी 
हुक्म हाईकोर्ट से अनुमोदित ( 000#07 ) होना चाहिए। 
इनसे फेसला झ्ुरी ( 7घाए ) या असेखरो ( 085४6७४०7४ ) से 
होता है जो अपनी सम्मति से जज को सहायता पहुंचाते है, 
पर उसे उस समस्मति पर चलने के लिए वाध्य नहीं कर 
सकते । 

सेशन जजों के नीचे प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणियाँ 
के मेजिस्ट्रेट रहते हैं। मेसिडेन्सी-शहरों 
में प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रट: छावनियों में 
'छावनी-सेजिस्ट्रट!ः एवं कुछ शहरों में 
आनरेरी ( प्र0070०/४/ए ) या अवेतनिक प्रथम, दूसरे या 
तीसरे दर्ज के फैजिस्ट्रोट रहते हैं। इनमें से छावनी मेजि- 
स्वेट फौजी अफूसर ही होते हैं । 

प्रेसिडेन्सी-मैजिस्ट थो तथा अच्चल दर्जे के मेजिस्टरटो 
को दो साल तक की कद व एक हज़ार रुपए तक का ज्ञुमाना 
करने का अधिकार होता है। जिन सुकददमों का फ़ेसला ये 
नही कर सकते उन्हें हाईकोर्ट में भेज देते है। दूसरे दर्ज के 
मेजिघ्टेट छः मास तक की केद और दो सौ रुपए तक 
जुर्माना कर सकते हैं। तीसरे दर्ज के मेजिस्ट्रेट एक मास 
की कैद व पचास रुपए तक जुर्माना कर सकते है। छावनी 
भेजिस्ट ८ फ़ोजदारी मासलों का प्रारम्भिक स्थिति में विचार 
करते है। कतिपय प्रान्तों मे क्षुद्र मामलों का निपटारा गांव 
के मुखिया ही मजिस्ट्रेट की हैसियत से कर देते है । 


मेजिस्ट्रेंट ओर 
उनके अधिकार 
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जिला जज व सेशन जज न होने की हालत में कोई 
हिन्दुस्तानी जज या मेजिस्टरेट किसी 
युरोपियन सरकारी प्रजा पर अभियोग नहीं 
चला सकता। ओर जब सरकारी प्रजा 
का कोई युरोपियन अभियुक्त ज़िला मेंजिस्ट्रूड या सेशन 
जज के सामने पेश हो तो उसे अधिकार है कि वह अपने 
मुकदसे का फंसला ऐसी ज्ञुरी दछारा करा सके जिसमें आधे 
से कम युरोपियन या अमरीकन न हो। सन्‌ १८७२ ई० से 
पहिले सरकारी प्रजा के युरोपियन लोगो पर केवल हाईकोर्ट 
में ही अभियोग चलाया जा सकता था; इससे वहत अडचन 
पड़ने के कारण सन १८८७ ई० में उक्त अधिकार हिन्द्रस्तानी 
मेजिस्ट टो ओर जजों को दिये जाने का विचार हुआ । इस 
प्रस्ताव का यरोपियन लोगों ने ऐसा घोर विरोध किया कि 
भारत सरकार उसे लोठा लेने पर वाध्य हुई ओर पूर्व स्थिति 
यथावत्‌ व्ती रही । हम इस बात के उत्सुक हैं कि ब्रिटिश 
न्याय की उज्ज्वल़ता भली भांति द्वीप्यमान हों और उसमें 
गोरे काले वा युरोपियन हिन्दुस्तानी का भेद्‌-रूपी जो धष्चा 
है वह शीघ्र दूर हो।... 
यहां के चतंमान कानून में अपील की गुंजाइश वडुत 
अव क रहती है। दूसरे ओर तीसरे दर्जे के मेजि- 
था के फंसले के विरुद्ध ज़िले के मेजि- 
स्टंट के सामने अपील हो सकती है और श्रव्यल दज के 
मेजिस्ट्रद के फेसले की अपील सेशन कोर्स में चल सकती 
है। जिन सलुप्या को सुकहमे की पारस्मिक् स्थिति मे सेशन 
कोट ने दोपी दर्शाया हो. उनकी अपील उस प्रान्त के 


यूरोपियन त्रिठिश 
प्रजा 
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चीफू-कोर्ट था हाईकोर्ट में हो सकती है । जब मृत्यु का हुक्म 
दे दिया जाता है तो प्रान्त के शासक व वाइसराय के पास 
दया के लिए अपील हो सकती है। ख़ास खास हालतो में 
अपील प्रिवी कॉसिल तक भी पहुँच सकती है। अपील 
उस समय होती है जबकि अभियुक्त या तो यह समभता है 
कि प्रमाण में कुछ कसर रह गयी, या उसके विचार से ठीक 
न्याय न हुआ हो व फेसले में अधिक सखी हुई हो । जब कोई 
अभियुक्त छूट जाता है तो सरकार को अधिकार है कि उस 
के विरुद्ध हाईकोर्ट या चीफ़-कोर्ट में अपील करे, और यदि 
यह प्रतीत हो कि यथोचित्‌ न्याय नही हुआ है ,/तो उक्त कोर्ट 
इन मामलों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। 


दिवानी के मुकद्मों में भी अपील के लिए कमती स्थान 
नहीं है । स्माल कौज़ कोर्ट के फेसलों को छोड़, मुंसिफ के 
फेसलो की अपील ज़िला जज के पास हो सकती है और 
यदि वह चाहे तो उसे अधीन-जज के पास भेज सकता है। 
इसी प्रकार अधीन-जज घव ज़िला जज के फेसलों की अपील 
हाईकोर्ट में ओर पुनः ख़ास ख़ास हालतों में उनके फैसले की 
अपील प्रिवी कौसिल की विचार-समिति ( रपवांणंक्ां 
00०7०४४४०७ ) में हो जाती है । 

दिचानी के मुकद्दमो की चार्षिक ओसत बीस लाख से 
ऊपर बैठती है |” लगान सम्बन्धी मुकद्दमें 
( जो बंगाल आखाम तथा मध्य प्रान्‍्त कौ 
संख्याओं को बहुत बढ़ाये हुए हैं ) छोड़ सन्‌ १६११ ६० में 
फी 22 हजार आदमियो ने निश्ललिखित संख्या में मुकद्दमे 
छाये-- 


मुकदभों का हिसाब 
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धंगाल ४५ मध्य प्रान्त ओर 

पूर्वी बंगाल वरार प्र 
शोर आसाम ७७ धर्मा ६& 

संयुक्त प्रान्त ४० मद्रास १०३४ 

पंजाब &₹ बस्बईे ६६ 


सरकारी भारत द्७ 


इन मसुकदमों में अधिकतर धन व जड़म जायदाद 
सम्बन्धी है। शेष विशेषतया स्थावर जायदाद और रहन 
( /४०४8०९29५ ) के हैं । पुन पहिलों में आधे से अधिक 
५०) रु० से कम के थे और वबहुतेरे तो १०) रु० अधिक के 
न थे। (क्‍या ऐसे छोटे छोटे मामलों में सी कचहरियों की 
शरण लिये बिना काम नहीं चल सकता ? ) एक 
हजार रुपयों से ऊपर के मुकदमे केवल २४० थे । 
स्माल कोज़ कोर्टों में, जहां कि छोटे छोटे ऋण जल्दी व 
कम खर्चे से वसूल हो जाते हैँ, दायर मुकदमे की संख्या ढाई 
लाख से ऊपर थी; दस घर्ष पहिले यह दो लाख से कम थी | 
अपीलो की संख्या सन्‌ १६११ व १६०१ ई० में ऋमशः डेढ़ वा 
सवा लाख के लगभग थी | 
फौजदारी सुकददमो की खंख्या मे गत दस वर्षों में 
विशेष घुद्धि नहीं हुईं। सन्‌ १६११ ई० में सच्चे! मुकदमों 
( जितने अपराध लगाये गये उनसे से झूठे प्रमाणित हुए 
हुआ की संख्या निकाल कर बाकी रहे हुआ ) की खंस्या 
'है०,शपरे रही ओर सन्‌ १६०१ ई० में इनकी संस्या 
रमप३१ थी। यह ८८ फ्री सदी को बढ़ती वहत नहीं 
कही जा सकती, जब हम देखते हद कि इतने समय में 


+ ,६१ 


ञ मी 
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जन-लंगय्यी ही ४॥ फी सदी के हिसाव से बढ़ गयी। परन्तु 
विना बढ़े ही क्‍या उक्त संख्या थोड़ी है ? 

भारतवर्ष में एक वह समय था जब लोग मुकद्दमेवाज़ी 
को घृणित निगाहों से देखते थे और अ्रव 
यह खर्चीला काम दिनों दिन बढ़ता ही 
जा रहा है। घटने की तो कोई सूरत ही 
नज़र नहीं आती । यद्यपि सरकारी तोर पर इसका कारण 
जनता में सभ्यता और शिक्षा का प्रचार चतलाया गया है, 
हमारा हृदय इसे गोौरवसूचक स्वीकार करने से साफ 
इन्कार करता है । विचारना चाहिए. कि कहीं इस सुकदमे- 
चाज़ी की बढ़ती के क्‍या क्‍या कारण हैं, एवं इसे रोकने के 
लिए क्‍या उपाय अ्रवलम्बनीय हैं जिससे दरिंद्र लोगों का 
इससे छुटकारा हो । यह वात अब छिपी नहीं है कि यहां 
न्याय बहुत महँगा है और कोर्ट फीस आदि का खर्चे वहुत 
अधिक है । साथ ही वरततेमान शैली से मुकद्दमों के फैसलों में 
बड़ी देर लगती है, साधारण छोटे छोटे मामले मुद्दतों तक 
लटकते रहते है। मुकद्दमेबाज़ी के कप्टटायक अज्ठुभव का 
अनुमान थे ही कर सकते है जिन्हें दुर्भाग्य से कचहरियों में 
काम पड़ा हो । इस लिए प्राचीन पंचायत-प्रणाली की ओर 
हम पुनरपि अपने पाठकों का ध्यान दिलाना चाहते है। 


जेल ( ४४४)8 ) 
दंड देने के तीन उद्देश्य होते है-- 


० सा ल 
पु वे.. ()-जिस व्यक्ति को दंड मिले, उसके 
आचरण का खुधार । 


डे 


भारतवर्प में 
मुकदृमेवाजी 


न्‍्याब घिभागं व जेल &ञ 


(२ )--जनता को शिक्षा देना जिससे वे ऐसे कार्यों को 
फरने से रुके । 

(३ )-जिसके प्रति कुष्यवह्ाार हुआ हो उसे या उसके 
सस्वन्धियों को संतोप दिलाना। भारतवर्ष में फोजदारी 
मुकददमों के लिए भारतीय दंड संग्रह ( ॥एतीका +िशा०! 
(०१० ) से निम्नलिखित सजाएं नियत है--- 

( क )--प्राणदंड ( फांसी या सूली ) । 

(ख )--देश-वहिष्कार या कालापानी । 

(ग )-सख्त केंद, जिसमे थोड़े दिन की एकान्त की 
बंदी भी शामिल है । 

( ध )--सादी कैद । दिवानी सुकदमों के केदी अथवा 
पैसे कैदियों को भी जिन पर मुकदमा चल रहा हो, जेल में 
रहता पड़ता है । 

जेलो के तीन भेद हैं--- 
अर अंक १--संदुल जेल ( (थक पका] ), इनमें 

साल भर के केदी रहते है । 
२--जिला-जेल। इनमे १५ दिन से लेकर साल भर तक के 
कैदी रहते है । 

३--छोटे जेल या हवालात । इनमें वे आदमी रहते हैं जिन 
पर सुकदमा चल रहा हो, या जिन्हें १५ दिन से कम की 
सजा हो । सन्‌ १६११ ई० में इत जेली की संख्या ऋमशः 
४१,१८८ तथा १२७ थी । 

सन्‌ १८७४ ई० से पहिले भिन्न भिन्न स्थानों के जेलों के 
जेलों का समठन.. लि तथा प्रवस्ध आदि में बहुत अन्दर 

था | उस वष के ऐक से सब जेलो में मोटी 
मेरी बाते मे समानता लायी गयी। अब प्रत्येक स्थानीय 
श्र 
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सरकार के अ्रधीन पुक इन्स्पेदूर-जनरल रहता है ज्ञो अपने 
प्रान्त के सब जेलों की निगरानी रखता है। यह कर्मचारी 
इंडियन मेडिकल ( ओऔषध सस्वन्धी ) सर्विस का मेम्वर 
रहता है| 

प्रत्येक जेल में चार कर्मचारी रहते है-- 

१--छुपरिटेडेट, जो साधारण प्रवन्ध खर्च व केदियों 
की मेहनत व सज़ा की निगरानी करता है | 

२--मेडिकल आफिसर, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखने 
के लिए | 

३--अ्रधीन-मेडिकल आफिसर । 

४--जेलर ( २४१07 ) 

इनसे से पददिले दो काम एक ही कर्मचारी के खझुपुदे हो 
सकते है और साधारणतया होते भी है | वहुत से जिला-जेल 
तथा कुछ अन्य जेल सिविल-सर्जनों की ही देख रेख में रहते 
हे । ७४७/'१००७७ यानी जेल के पहरुए ओर (000070 0/0छ:5 
का काम प्रायः अपराधियों से ही ले लिया जाता है जिससे 
उन्हें अपने आचरण खुधारणारथे सका मिले ह 

सन्‌ १८६४ ३० के ऐक में एक अस्ताव 
3 का यह भी था कि कैदियों को यथा-सस्भव 
पृथक पृथक कोठरियों में रक््खा जावे; 
परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह खुधार धीरे धीरे 
काम में खाया जा रहा है । स्त्रियो को मर्दों से अलग रखा 


रहन सहन 


_हम समझते है कि वास्तविक सुधार तभी हो सकता हे जब 
घपदेश, शिक्षा, तथा आदर्श आदि द्वाश कंदियों के मनोत्रिकारों का 
संस्कार किया मात्रे । 


स्याय विभाग व जेल छः 


जाता है; एवं १८ वर्ष से कम उमर के केदियों को बूढ़ी से 
पृथक रखने की व्यवस्था छी जाती हैं। उनके आचरण पर 
नम्बर दिये जाते हैं ओर अच्छे व्यवहार से उनकी सजा कम 
हो सकती है। कैदियों को प्रायः जेल के अहाते में ही जेल की 
नोकरी, मरस्सत अथवा कारखाने आदि का काम फरना 
होता है। सन्‌ १६११ ६० में कुल मिलाकर ४,४२,४८६& सर्द 
और १८,०२४ खस्लिएं केदो हुई । काम करनेवाले कैेंदियों में 
२१ फी सदी नौकरी में ओर ४० फी सदी कारखानों में थे। 
१५ वर्ष से कम के बालक या तो शिक्षा-विभाग के 
छोटे शपराधी अधीन किसी खुधार ( फ्रे४/078007ए 
50000! ) पाठशाला में भेजे जाते हैं, 
जिसमे शिक्षा पाकर ये किसी उद्योग धन्धरे के योग्य हो जावे, 
था उन्हें ताड़ना देकर माता पिता की ही बंदी में दे दिया 
जाता है। कैदियों में लड़कियों की संख्या अल्प है, और मेजि- 
छूटों को इस वात की हिदायत भी मिली हुई है कि वने जहां 
तक अपराधी लड़कियों की धमका कर व समझा कर उनके 
संरक्तको के ही सुपुदे कर दे | खुधार पाठशालाओं की संख्या 
सन्‌ १६११ ई० में ७ थी, जिनमें १३१२ बालक शिक्षा पाते थे । 
हिन्दुस्तान में जिन लोगो को देश निकाले की सजा 
काले पानी को जन्म सर के लिए या कम से कम ६ वर्ष छक्े 
वा लिए होती है, उन्हें अन्दमान टापू में पोर्ट 
5 वलेपर स्थान पर भेज दिया जाता है। 
वहां एक खुपरिय्डेट तथा कुछ उसके सहायक कर्मवारी 
होते हैं। सन्‌ १६१२ ई० में पोर्ट बलेयर में अपराधियों बी कुल 
संख्या ११,२१० थी, जिनमें ६०२४ औरत थी । देश-घहिष्कृत 
आदमी के जीवन में पांच दर्ज नियत किये गये हैं; जब बह 
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तरक्की करके पक दर्ज से दुसरे दर्ज मे प्रवेश करता है तो 
उसके काम की सख्ती कम कर दी जाती है । अच्छे व्यवहार 
वाले अपराधी को अव्बल दर्ज में पहुंच जाने पर एक ( एल“ 
6096 ) प्रमाण-पत्र मिलता है, जिससे चह कुछ जमीन 
लेकर स्थतः अपना निर्णाह कर सकता है, हिन्दुस्तान से 
अपने घर के आदमियों को वला सकता है, अथवा चहां ही 
किसी अपराधी स्त्री से विदाह कर सकता है। सन १६११ में 
ऐसे आत्मावलस्वी आदमी व स्लियो की संख्या क्रमशः १,५ 

व २७२ थी। 


छादश परिच्छेद्‌ 
शिक्षा प्रचार 


देश की उन्नति श्रीर सभ्यता का अन्दाज़ा लगाने का 
एक साधारण उपाय यह है कि देखे कि 
वहां शिक्षा-प्रचार का कार्यक्षेत्र कितना वि- 
स्तृत है। यदि देश पेसेचाला न भी हो, परन्तु जनता सुशिक्तित 
हो, तो भरोसा रख लेना चाहिए कि वहां के निवासी भर पेट 
अन्न पा ही लेंगे ओर क्रमशः देश सम्ृद्धिशाली भी हो ही 
जायगा । शासको की भी इसीमे नेकनामी है कि उनकी प्रजा 
तिपथ सूर्खानन्द न रहे। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का कथन है 
कि शिक्षित प्रजा पर यद्यपि स्व॒तंत्रता-पूर्वक राज्य नहीं किया 
जा सकता, परन्तु इसमे सन्देह नही कि शिक्षित देश में प्रजा 
व्ये दिद्ठान्‌ व्यक्ति शासकों के काम मे हिस्‍सा बा कर शालन्ति 
स्थापन में सहायफ होते है । 


प्राक्‌ हर कथन 


है 
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यह कहना कि अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व भारतवर्ष में 
अंग्रेजों के आगमन. तो की शिक्षा का प्रवन्ध न था, केवल 
से परले को अवस्था) के इतिहास से अनभिक्षता प्रगट 
फरना है। क्योंकि भारतवर्ष में धर्म और 
शिक्षा-प्रचार का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जो जो धार्मिक लहरें 
यहां उठीं, उनसे यथाशक्ति शिक्षा-प्रचार का सदेव आन्दोलन 
होता रहा। वेदिक, वोदछू, जेन व पौराणिक काल में इन 
' मतों के प्रचारा्थ तत्नशिला, नालंद, ओदनन्‍्त आदि विश्व- 
विद्यालयों के और मठों की गुरुकुल ओर ऋषिकुल प्रभृति 
संस्थाएं बरावर चलती रहीं । उनके अवशेष चिह्न रूप धार्मिक 
केम्द्रो में क्षेत्र! अब तक वर्तमान हैं। और हरिद्वार आदि 
स्थानों में प्राचीन सभ्यता की स्थख॒ूति दिलाते हुए शुरुकुल व 
ऋ्षिकुल सामयिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की चेष्टा 
कर रहे हैं । 
इसी प्रकार मुसलमानों ने भी श्रपनी मसजिदों में 'मक- 
तब” चला कर धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ शिक्ता-प्रचार 
का क्रम जारी रक्खा | व्यापार धन्धे वालों की भी अपनी 
अपनी पाठशालाएं होती थीं जिनमे साधारण लिखने पढ़ने 
के वाद व्यापारिक शिक्षण दिया जाता था। निदान अंग्रेज़ी के 
भारत में आने से पूर्व यहां प्रायः प्रत्येक ग्राम में ऐसी पाठ- 
शालाएं थीं जिनमे जन-साधारण के वालक विना विशेष ब्यय 
के शिक्षा पा सकते थे । 
अट्टारचीं शताब्दी के उत्तराधे में युरोपियन लोगों का 
अ्ग्नेज़ों के थाने पर. रिक्त में प्रभाव पड़ने लगा। सबसे 
प्रथम इसाइयों ने इस काम में योग दिया, 


गारमस्मिक स्थित्ति न्‍ः जी 
इनके हारा देशी भाषाओं से काम लिया 
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जाने लगा । कम्पनी ने आरम्भ में प्राचीन शिक्षा-प्रणाली हीं 
प्रचलित रखने के निमित्त सहायता दी। सन्‌ १७८१ ह० में 
कलकत्ते में फ़ारसी को प्रोत्साहन देने के लिए मद्रसा खोला 
गया। दस वर्ष पग्चात्‌ बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापित 
किया गया । सन्‌ १८१३ ई० में गवर्नर-जनरल को शिक्ता-कार्य 
के लिए एक लाख रुपये वार्षिक व्यय करने की श्रनमति हो 
गयी, तव भी शिक्षा-प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 
संस्कृत फारसी की ही उन्नति का विचार रहा। अंग्रेज्ञी शिकत्ता 
बढ़ाने के लिए सरकारी संस्थाएं यहां सन्‌ १८२५ ई० से हुई । 
जन-साचा रण में शिक्षा का प्रचार हो और कम्पनी को यथेष्ट 
नौकर मिल जाया करे, इस अशिप्राय से एवं पाश्चात्य विज्ञान 
कला कौशल च साहित्यादि की उत्तेजना मिले, इस उद्देश्य 
से सरकार ने निम्नलिखित उपायों को काम भे लाना उचित 
समभा-- 

(१) एक शिक्षा-विभाग स्थापित करना । 

(२) प्रत्येक घान्त में लंदन विश्वचिद्यालय के ढंग पर 
विश्वविद्यालय स्थापित करना । 

(३ ) वर्तमान सरकारी स्कूल और कालिजों को सहायता 
देना और श्रावश्यकतानसार उनकी संख्या बढ़ाते रहना । 

(४ ) सब श्रेणी के स्कूलों के अध्यापको के लिए दूनिंग 
स्कूल खोलना । 

(५ ) प्रारम्मिक शिक्षा के लिए देशी भाषा के स्कूलों पर 
अधिक ध्यान देना । 

(६) आ्रांट अर्थात्‌ साहाय्य-द्रव्य की प्रथा फो जारी 
रखना । 
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वत॑सान समय में सारतवर्ष में पांच विश्वविद्यालय है जिनमें 

विद्य से (१) कलकत्ता, (२) वस्बई, (३) मद्रास 
240 के विश्वविद्यालय सन्‌ १८५७ द० में स्था- 
पित हुए । चतुर्थ पंजाब का सन्‌ श्ए्८ए ई० में और पश्चम 
इलाहाबाद का सन्‌ १८८७ ई० में कायम हुआ। इन सबका 
काम परीक्षा लेना और प्रमाण-पत्र देना है, शिक्षा देना इनका 
कदेब्य नहीं । इनमें से प्रत्येक में कुछ कालिज मिले हुए 
( ०/॥86०0 ) हैं । भिन्न भिन्न प्रान्तों में सन्‌ १६१२ ई० में 


कालिजों की संख्या इस प्रकार थी-- 

संयुक्त प्रान्त मे ४७ 
बंगाल कर ४६ 

'. मद्रास म ३५ 
पंजाब श १६ 
यस्बई | श्प 
पूर्चीय बंगाल 
घ आसाम । ् (५ 
मध्य प्रान्त हर द् 
घमो ३9 बर्‌ 


भारतवर्ष में (२९४ंत०7४४ ) और शिक्ता देनेवाले 
विश्वविद्यालयों की आवश्यकता अनसव होने लगी है । 
यह प्रणाली बनारस, अलीगढ़ ओर हाके में बननेवाले 
विश्वविद्यालयों में चलाने का विचार शिक्षा की 
नित्य वढ़ती हुई मांग को देखते हुए वर्तमान विश्व- 
विद्यालय बिलकुल काफ़ी नही है | अत्यन्त आवश्यकता होने 


१०छ भारतीय शासन 


से नागपुर, पटना ओर रंगून में भी विश्वविद्यालय स्थापन 
करने का विचार हो रहा है । 
विश्वविद्यालय के प्रधान को चान्सलर (0॥9700॥070) 
कहते हैं। यह पद्‌ उस प्रान्त के मुख्य 
शासक को मिलता है जिसमे विश्वविद्या- 
लय स्थापित है। प्रत्येक विश्वविद्यालय का अज्ञुशासन एक 
सिनेट या मंत्री-सभा के अ्रधीन रहता है। सिनेट फा सभा- 
पति वाइस चान्सलर ( उप-प्रधान ) रहता है जो सरकार 
द्वारा नामज़द ( नियुक्त ) किया हुआ होता है। विश्वविद्यालय 
की कार्यकारिणी समिति को सिंडीकेट ( 87700069 ) कहते 
। इसमें उक्त वाइस-चान्सलर तथा कुछ फैलो ( ?७00७ ) 
या सभ्य रहते हैं । 
शिक्षा का खाधारण अनुशासन भारत-सरकार के अधि- 
कार में रहता है । उसकी बड़ी कीसिल में 
शिक्षा-विभाग का भी एक सदस्य रहता 
है। प्रत्येक प्रान्त का शिक्षा-विभाग एक डाइरेकूर के श्रधीन 
होता है जो स्वयं प्रान्तिक सरकार फे अधीन होता है । डाइ- 
रेकुर के अधीन हर एक डिवीज़न या सकल ( (7०७ ) में 
एक इन्स्पेकुर ओर उसके सहायक रहते हैं जो स्कूलों का निरी- 
क्षण करते है । प्रत्येक ज़िले में एक डिप्टी इन्स्पेक्र होता है 
जो एक या अधिक अधीन-डिप्टी इन्स्पेक्करों की सहायता से 
जिले के स्कूलों का निर्यक्षण करता है । 
सन्‌ १८०४४ ई० से अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली की क्रमशः 
उन्नति हो रही है | नीचे के हिसाब से सन 
१६०२ से १६१२ सक के दूस घष्षों की 
जन्नति विदित हो जावेगी । : 


सगठन 


शिक्ञा-विभाग 


शिक्षा-संस्थाए 


हू 


शिक्षा-प्रचार 
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१०द्‌ भारतीय शासंन 


ओर आरयंसमाज, ईसाइयो तथा अन्य विशेष सम्परदायों 
की सस्थाओं को आाइवेद कहते हें | स्पेशल स्कूलों में 
औद्योगिक, कला कौशल, इंजिनियरी, औपधादि के स्कूल 
शामिल हैं । 

आरस्म में यहां क्ली-शिक्षा के विषय भें ज़नता का घोर 
जला विरोध रहा | यद्यपि अब भी वह विरोध 

नितानन्‍्त नष्ट नहीं हो गया है, यह सनन्‍्तोष की 

वात है कि धीरे घीरे स्री-शिक्षा का प्रचार बढ़ता जा रहा 
है। सन्‌ १६०२ ई० में शिक्षा पानेवाली कन्याओं की संख्या 
साढ़े चार लाख से कुछ कम थी । सन्‌ १६१२ ६० में उनकी 
संख्या साढ़े नो लाख हो गयी । इनमें से श्रधिकांश प्राइमरी 
स्कूलों में ही शिक्षा पाती हैं। बाल-विचाह आदि की सामा- 
जिक शीतिएं उनकी उच्च-शिक्षा प्राप्ति में बाधा डालती हैं । 
युरोपियन व एंग्लो-इंडियन लोगों में शिक्षा पानेवाले बालक 
ओर वालिकाओं की संख्या प्रायः वरावर ही है। भारतीय 
इैसाईे और पारसी बालिकाओं की खंख्या बालकों से 
आधी; ब्राह्मणों और बौद्ध धर्मावलम्वियों में एक पांचवां या 
छुठा हिस्सा ही है। गावो में ओर कहीं कही नगरों में भी कन्या 
बालकों के साथ ही शिक्षा पाती हैँ। शिक्षा देने की विधि 
सिखाने के लिए अध्यापिकाओं के नार्मल स्कूल होते हैं और 
कन्या-स्कूलों के निरीक्षण के लिए इन्सपेक्ट्रेस रहती हैं । 

“युरोपियनो और युरेशियनों के वालकों की शिक्षा के 
लिए अलग प्रवन्ध है। उनके लिए ४०० 
स्कूल और फालिज वर्तमान समय में हैं 
जिनमें तीख हजार बालक शिक्षा पाते है। इस शिक्षा का 
व्यय ४२॥ लाख सालाना है । 


प्रथफता 


शिक्षा-प्रचार ० 


लक 


“राजाओं के लड़कों और देशी स्यासतों के राज- 
कुमारों की शिक्ता के लिए विशेष स्वृूल ओर फालिज हैं। 
ऐसे मुख्य पाशतिज अजमेर, राजकोद और लाहौर में हैं जहां 
पर इंगलिस्तान के स्कूली के अनुसार राजकुमारों को शिक्षा दी 
जाती है जिससे उन्हें राज़-कार्य करने में सहायता मिले । 

“कलासस्वन्धी शिक्षा देने के लिए झरुड़की, शिवपुर, 
मद्रास, पएसा, वम्भईे, जबसपुर से स्कूल 
शोर काछिज़ हैँ जिनसे विद्यार्थी इंजि- 
नियरी, घिद्युत, ओवरसियरी, सरवेयरी आदि की शिक्षा 
पाते हैं । चित्रकारी इत्यादि कला कौशल खिखदाने फे लिए 
स्कूल मद्रास, वस्य३, कलकत्ता और छाहौर में हैं । 

“वयवसाय-सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए श्ौर शिव्पकार 
यढ़ई और लोहार आदि का फाम सिखलाने के लिए १३२ 
स्कूल हैं. जिनमे ८४०५ विद्यार्थी शिल्पकारी सीखते है । इस 
शिक्षा से देश की शिल्पकारी की अवस्था अच्छी हो जावेगी। 
शिक्षित शिल्पकारियों की मांग देश भें बढ़ती ही जाती हे । 

“घारिज्य-सस्वन्धी शक्षा का प्रवन्ध भी स्कूलों में कर 
दिया गया है । कुछ वर्ष पहिले इस शिक्षा का कोई कोर्स 
(पाय्य-क्रम ) निश्चित नहीं था | परन्तु जब से स्कछूल- 
सीविंग सरणिफिकेट की परीक्षा स्कूलों में हो गयी है तथ से 
घाशिज्य-विषय जाननेवाले अ्रध्यापकों की आवश्यकता हो 
गयी है। शतः सरकार के निदेश से रूखचए में फमपएयिल 
( (00१७9) ) नामंल स्कूल ऐसे अध्यापका की पूर्ते बे 
लिए खोला गया है । घम्बई$, कालीकट, अस्ततखर तथा और 
फरे स्थानों में वाशिब्यसम्वन्धी शिक्षा दी जादी है । 

“पारतवर्ष में जहां ज़न-संख्या का अधिक भाग खेती 


कुछ पेशों की शिक्षा 


श्ण्द भारतीय शासन 


के ऊपर जीवन व्यतीत करता है, कृपीसम्बन्धी शिक्षा की 
झत्यन्त शआ्रावश्यकता है। बस्बई प्रान्त में पूना नगर में 
भद्गास प्रान्त मे सेदापट नगर में कृपी-कालिज हैं, जिसमें 
तीच वर्ष तक कृपीसस्बन्धी वाते वतलायी जाती हैं। संयुक्त 
प्रान्त में कानपुर में श्रौर मध्य प्रदेश मे नागपुर में भी कृपी 
कालिज हैं | बंगाल प्रान्त में शिवपुर में भी ऐसी ही शिक्षा 
दी जाती है । इन फालिजों मे शिक्षा का कार्य अंग्रेज़ी मापा 
द्वाए ही होता है । 

“प्रध्यम श्रेणी की शिक्षा को संतोषजनक बनाने के 
लिए शिक्षण-विधि सीखे हुए श्ध्यापक्कों की आवश्यकता है। 
अध्यापकों के शिक्षण फे लिए वर्तमान समय में मद्रास, * 
कुर्सीगांव, इलाहाबाद, लाहौर, जवलपुर में कालिज हैं जहां 
पर इन्ट्रेस, एफ० ए० शऔ्और ची० ए० पास लोग अध्यापक का 
फार्य सीखने जाते हैं । 

“खरकार की निद्धांरित नीति यह है कि वह किसी' 

व्यय मलुप्य के मत मतान्तर के विषय में 
कक हस्तक्षेप न करेगी ओर सवके धर्मो को 
समान दृष्टि से देखेगी । शग्रतः सरकार धर्मंसस्वन्धी शिक्षा 
का प्रवन्ध करने को असमर्थ है। जो उकूल ओर कालिज 
अन्य घधामिक सम्प्रदायों के श्रधीन हे वहां पर तो उन 
धार्मिक सम्प्रदायों के मन्तव्यों की शिक्षा दी जाती है जिससे 
शिक्षा का उद्देश्य पूरे हो जाता है। ऐसे स्कूल ओर कालिज 
बहुत है। उससे से मुख्य निम्नलिखित हैं--- 

“वनारस में सेन्दुल हिन्दू कालिज, लाहौर में दयानन्द 
ऐग्लो-चेदिक फालिज, अलीगढ में सुहमेडन फालिज आदि । 

“सरकारी स्कूलों और कालिजों में फेबल लोकिक 


शिक्षा-प्रचार १०& 


शिक्षा दी जाती है। सदाचार-सम्बन्धी शिक्षा के लिए आन्दो- 
लन हो रहा है। इसके लिए विद्यार्थियों के निवास करने के 
लिए अच्छे अच्छे छात्रालय स्थापित किये जा रहे हैं। अच्छे 
ओर सदाचारी अध्यापकों की आवश्यकता होती जा रही 
है जिससे विद्यार्थियों के आचरण पर अच्छा प्रभाव पड़े |” # 
अब तनिक देखना चाहिए कि भारत मे कुल शिक्षित 
“फूस प्रकर क्ष  सझदाय कितना है। सन्‌ १६११ ई० में 
गल हमारे यहां १०० आदमी और १०० स्त्रियाँ 
स्वगीय महात्मा... में से केमशः १० और १ ऐसे थे जिल्‍्हें 
गोखले का हिसाव. किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त थी। अंग्रेज़ी 
पढ़े हुओ की संख्या तो और भी कम 

रहनेवाली ठहरी । इसको हिलाव इस प्रकार है कि साधा- 


रणतया १० पढ़े हुए आदमी ओरतों में केवल १ अंग्रेज़ी 
जाननेवाला मिलेगा । 


वर्तेमान शिक्षा-संस्थाएं हमारी आवश्यकताएं कहां तक 
पूरा कर रही हैं? साधारणतया यह देखने में आया है कि 
जितनी जनसंख्या किसी देश में होती है उसमें १५ फी सदी 
ऐसी अवस्था के होते हैं जो स्कूल में शिक्षा पाने योग्य हो; 
परन्तु यदि यह भी समझा जाय कि भारतवर्ष में सेकड़े 
पीछे केवल १० ही पढ़ने की आयु के हैं तो भी क्या उन सब 
फे लिए वर्तमान संस्थाएं पर्याप्त हैं? नहीं, यदि ऐसा होता 
तो शीघ्र ही देश के शिक्षित-समाज-पूर्ण होने की आशा होती। 
खुनिए, जिनकी उम्र हमने पढ़ने योग्य मानी हे उनमे से 
सन्‌ १६०१ ई० में केवल २७ फ्री सदी के लगभग बालक 


# नागरीप्रचारणी पत्रिका, भाग १७, सख्या ५, के श्राधार पर 
संक्तिप्त किया । हे 
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ओऔर ४॥ फी सदी कन्याएं शिक्षा प्राप्त करती थीं। सन्‌ १६११ 
४० में उनकी ओऔसत क्रमशः ३१ और ६ फी सदी हुई | 

स्वर्गवासी महात्मा गोखले ने चाइसराय की कॉंसिल 
में अपना अनिवाय ओर निश्शुल्क शिक्ता का बिल पेश करते 
हुए कहा था कि यदि शिक्षा वृद्धि की यही गति रही और 
समभ लो कि जनसंख्या कुछ भी न बढ़े ( जो स्वेधा श्र- 
सम्भव वात है ) तो भी कही ११५ चर्ष में जाकर बह अवस्था 
आवेगी कि सब पढ़ने योग्य उम्र के बालकों को स्कूलों में 
स्थान मिल सके ओर बेचारी कन्‍्याओ के लिए तो अभी 
६६५ वर्ष की देरी है, जबकि उन सबको शिक्षा मिल सकेगी । 

बस, यद्यपि शिक्षा में वृद्धि हो रही है, परन्तु उसकी 
गति की तीव्रता अ्रभी यथेष्ट नहीं हो पायी है। गवर्मट ने 
गत वर्ष शिक्षा प्रचार के लिए विशेष रकृम प्रदान की थी, 
ओर हमें आशा हे कि ब्रिटिश सरकार निरन्तर इस ओर 
ध्यान बनाये रक्‍्खेगी । 


शिक्षा का व्यय 


व्यय २७० ६-२ १&११-१२ 
धान्तिक १०२ लाख रू०. २७० लाख रु० 
लोकल फंडो | 

अर्थात्त स्था- ५ | पूृ6 » श्ण्पू . » 
नीय कोषो से | 
स्युनिसिपल फंडो से ही 6 
फीस श्र9) ? श्र्०ण !” 
अन्य खातो से &3 !? दूर ? 


समन्‍»ःण«ंार»»मकककन्बभमामका० कर अममममकमक. 


४०० दाख रु० ७०७ लाख रू० 


| 
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इस प्रकार गत आलोचनीय दस वर्षो मं शिक्षा-व्यय 
द्विभशुण के लगभग हो गया है। परन्तु भारतवर्ष मे अंग्रेज़ी 
राज्य की प्रजा की संख्या को घिचारते हुए यह व्यय बहुत 
कम है। फी आदमी वार्पिक आठ आने भी तो हिस्से में 
नहीं आते । 
देश मे यथेष्ट शिक्षा प्रचार उसी समय होगा जब यहां 
अनिवार्य और निश्युल्क शिक्षा-प्रणाली 
व्यवह्त की जावेगी । परन्तु उसके लिए 
अभी तक सरकार की समझा से समय ही नहीं आया है। 
श्रस्तु), जब तक डसका समय आचबे सरकार को शिक्षा 
प्रचार भे उच्नति के लिए फ्या क्या उपाय काम में लाने 
चाहिए इस विषय में हम दो एक बातों का उल्लेख करते है । 
प्रथम बात तो यही है कि यहां इस काम में जो व्यय हो' 
रहा है इसकी मात्रा बढ़ायी जावे; इस अधिक व्यय के लिए 
फीस न बढ़ायी जाबे (वह तो पहिले ही से अत्यधिक है), वरन्‌ 
अन्य रेल, शासन व सेना आदि के व्यय में कमी की जावे । 
छ्वितीय बात यह कि सरकारी सुकूलो के भवन निर्माण, 
सामान तथा अन्य टीपटाप ( >शभ्री०ं०7०ए ) की ओर कम 
ध्यान देकर सादगी से काम लिया जाय | पुनः जब तक देश 
म॑ शिक्षा का यथे्ट प्रचार न हो, ऐसे नियमों में व्यर्थ की 
कठिनाइएं उपस्थित न की जाचे, जैसे एक श्रेणी में ३३ से 
ओर . एक स्कूल में ४०० या ५०० की निर्द्धारित संख्या से' 
अधिक छात्र शिक्षा न पा सके; स्कूल का मकान अपना हो, 
इत्यादि । क्योकि इनसे रुपया तो अधिक व्यय होता है और 
काम होता है कम । 
बतेमान शिक्षापद्धति का इतिहास बहुत मनोरक्षक है, 


उन्नति के उपाय 
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परन्तु यहां उसके लिखने को स्थान नहीं | इतना वतला देना 
आवश्यक है कि आजकल जो उच्च शिक्षा 
का माध्यम अंग्रेज़ी वन रहा है यह बहुत 
वाद विवाद फे पश्चात्‌ पहिले कानूनी सलाहकार मेकाले के 
प्रभाव से सन्‌ १८३५ दई० में निश्चित हुआ था ओर बंगाल के 
तत्कालीन प्रसिद्ध नेता राममोहनराय ने भी इस काये ने योग 
दिया था। उस समय वाद विवाद केवल इतना था कि 
शिक्षा अंग्रेज़ी मे दी जाय या संस्कृत-फ़ारसी म॑, ओर इसमें 
अंग्रेज़ी पत्त वाले की जीत रही । 


यह निश्चय है कि यदि कहाँ अंग्रेज़ी का देशी भाषाओं 
से मुकाबला होता तो प्रथम पक्ष की जीत कठिन थी। आज 
विचारशील नेताओं का यह मत है श्रोर प्रसिद्ध इतिहास- 
लेखक मिस्टर सिले (86069 ) आदि अंग्रेज़ भी इसमे 
सहमत हैं कि यदि भारतवर्ष मे यथेण्ट-रूप से शिक्षा का पुन- 
रुद्धार होना सम्भव है तो वह न अंग्रेज़ी से होगा और न 
संस्क्रन-फ़ारसी से, वरन्‌ एक मात्र देशी भाषाओं द्वारा 
शिक्षा दिये जाने से ही होगा । अंग्रेज़ी एक खतंत्र भाषा के 
रूप में भमल्री भांति पढ़ायी जा सकती है, परन्तु शिक्षा का 
माध्यम होने से यह कार्य में वाधक हो रही है । 

यद्यपि सन्‌ १८३२५ ऐ० में यह निश्चय हो गया था कि 
उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी रहे, तथापि यह स्पष्ट था कि 
उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले थोड़े ही रहेगे ओर सर्वसाधारण 
तक पहुंचनेवाली प्रारम्भिक शिक्षा फेवल देशी भाषाओं द्वारा 
ही दी जा सकती है। बस, लाडे डलहोज़ी ने सन्‌ १८४७४ १० 
मे प्रारश्सिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषा नियत किया | 


शिक्षा का माध्यम 


शिक्षा प्रचार श्श्झ 


इस स्थान पर हम ब्रिटिश सरकार के कृतज्ञ हें कि उसके 
ही समय से देशी भाषाओं की विशेष उन्नति हुई है। इससे 
पूर्वे उनमें गद्य का बहुत अभाव“था। जब सरकार ने जनता 
की शिक्षा के लिए पुस्तके लिखाने का विचार किया तब से 
गय बराबर बढ़ती रही हे। आशा है कि यदि देशी भाषाएं 
उच्च शिक्षा का माध्यम बन जावे, अथवा पहिले कम से कम 
यह भाषाएं उच्च परीक्षाओं के विषयों में ही रक्खी जावे तो 
न केवल इन भाषाओं की यथेष्ट उन्नति हो, वरन्‌ देशमे शिक्षा 


8 


प्रचार काय में भी विशेष सुभीता हो जाय । 


हे की बात है कि हमारे कुछ कुछ विश्वविद्यालयों का 
ध्यान देशी साषाओं की ओर आकर्षित हुआ है। बम्वई विश्व- 
विद्यालय ने मराठी भाषा को एम० ए० की परीक्षा के विषयों 
में रख दिया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने तो वी० ए० की 
पशीक्षा मे हिन्दी का भी एक पेपर रखा है। खेद है कि 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपनी प्रान्तिक एवं राष्ट्रीय 
भाषा हिन्दी को अब तक भी उच्च पशैक्षाओं में स्थान नहीं 
दिया। आशा है कि हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन, नागरी-प्रचा- 
रणी सभाएं तथा अन्य देशप्रेमी उक्त विश्वविद्यालय का भी 
ध्यान शीघ्र इस ओर आकर्षित करेगे। इसी प्रकार हिन्दू 
विश्वविद्यालय भी अपने नाम की तथश्ली साथक कर सकेगा 
जबकि वह हिन्दी प्रचार के लिए प्राणप्रण से चेष्टा करेगा, 
अन्यथा हिन्दी-प्रेम बिना उसका हिन्दू नाम बहुतेरों को 
हास्यप्रद प्रतीत होगा । 





। 


अयोदश परिच्छेद 
स्वास्थ्य-रक्षा 

भारतवर्ष मे पहिले भी ओपधघालयादि की वतंमान 
शेलिएं प्रचलित थीं या नहीं, यह हम निश्चयान्मक रुप से 
नहीं कह सकते, परन्तु इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं कि प्राचीन 
काल में यहां बेद्च ओर हकीम यथेष्ठ थे और ओऔपधघशास्र में 
अच्छी उन्नति हो गयी थी। पीछे अन्य विद्याओं का प्रचार 
रुकने के साथ साथ ही, इसकी भी उन्नति क्रमशः स्थग्रित्‌ 
हो गयी । वेद्यक ओर यनानी ने नवीन वेज्ञानिक आविप्कारों 
से लाभ न उठाया। यही कारण है कि आज दिन यद्यपि 
उनके पुनरुद्धार की चेष्टा की जा रही है, तथापि पाश्चात्य 
अस्पताल ( 70597) ) पद्धति अधिकाधिक जनप्रिय होती 
जा रही है। इसकी भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं सन्‌ 
१६११-१२ ई० मे इस हिसाब से थीं-- 


भ्रेणिएं संख्थाएं संख्या 
१ सरकारी सार्वजनिक श्पूंप 

र्‌ 9४. विशेष ० 

» पुलिस श्ज्प 

» जंगलादि ७ 

४». नहर श्८ 

». शेष पूछ 


३ लोकल फंड से * २२५०७ 


य्वास्थ्य-र्त्ता श्श्प्‌ 


छ प्राइवेट सरकारी सहायता प्राह २५७ 
। 5 बिना सहायतावाली . ७०& 
द्‌ रेलवे ३०७ 


योगफल. ४९१्शद 


सन १६११ ६० में इन संस्थाओं में ६ लाख से अधिक 
ऐसे शोेगी रहे जिन्होंने दवा के अतिरिक्त 
वहीं से खान पानादि का सामान भी 
लिया; और साढ़े तीन कोटि के लगभग आदमी वहां से 
दवाई बाहर लाये । प्रथम, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की 
संस्थाओं भें साल भर का एक करोड़ तीन लाख रुपए व्यय 
हुआ जिसमे से एक तिहाई से अधिक रुपया सरकार की 
ओर से बेतनादि में ख्चे हुआ । लगभग इतना ही स्थुनिसि 
पतियों के फंड से उठा । शेष चन्दे आदि से इुआ | 
सन्‌ १६११ पा अब व चतुर्थ श्रेणी की 
क ल ख्रियो के इलाज के लिए श्श८ 
3 संस्थाएं थीं। ऐसी संस्थाओं का प्रवन्ध 
पहिले पहिल लेडी डफ्रिन ने सन १८८५ ई० में किया। 
उसकी आरस्म की हुई खसंस्थाओ में ख्रियों को इलाज़ करना 
तथा दाई व घाय आदि का काम सिखाया जाता है। अब 
उनके लिए एक स्वतंत्र विभाग रचने को स्कीम बनायी 
जा रही है। कहना नहीं होगा कि देशी स्त्रियों से ही यहां 
अधिक लाभ होगा । 
पागलखाने सब सरकारी प्रबन्ध से हैं। जिन पागलों 
से दूसरे मलुष्यों को कुछ हानि की सस्भावना नही, उनकी 


साधाश्ण परिचय 
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तो प्रायः उनके मित्रादि ही देखभाल व भरण पोषण कर 
पागल व कोढियों. "ते यैं। जिन से हानि की आशंका है 
के लिए अथवा जिनका कोई संरक्तक नहीं, थे ही 
पागलखानों में भेजे ज्ञाते हैं; ऐसो की 

संख्या सन्‌ १&११ ईं० में ६०४२ थी । 

भिन्न भिन्न स्थानों में कोढ़ियो के वास्ते कुछ शान्ति- 
कुटीर ( 058४)प७ ) बनाये हुए हैं। गत मनुष्य-गणना में 
भारतवर्ष के कोढ़ियों की संख्या एक लाख से कुछ ऊपर थी । 

मेडिकल ( ओपध सम्बन्धी ) कर्मचारी तीन श्रेणियां के 
होते हैं। (क) इंडियन मेडिकल सर्विस- 
ये झुख्यतः फोजी नोकरी के होते हैं यद्यपि 
सिविल स्थानों में ही अधिकतर कास करते है । (ख) सिविल 
अखिस्टेट सर्जन-ये कालिजो मे शिक्षा पाये हुए एवं विश्य- 
विद्यालयों की डिग्री ( 70०५7०७ ) व डिप्लोमा ( स्‍)79]0779 ) 
प्राप्त हाते हु ओर छोटे अस्पतालों अथवा शफ़ाखानी ( 708- 
]0008७॥'ए ) से काम करते है। (ग) सिविल अस्पताल अखि: 
स्टेट--ये छोटे छोडे शफाखानों मे रहते है। इन्हे मेडिकल 
स्कूलों में शिक्षा मिली होती है जो भिन्नभिन्न स्थानों में 
खुले हुए है । 

भारतवर्ष में चार कालिज हैं जो विश्वविद्यालय की 
डिग्री देते हैं। इनमे सन्‌ १६११-१२ ई० में 
१५५३ सिविल व प्राइवेट विद्यार्थियों, 
&३ सख्रियों, ओर २०४ फौजी छात्रो को शिक्षा मिली | डिप्लोमा 
के लिए शिक्षा देनेवाले स्कूलों की संख्या १४ है। इनमे 
१६११-१२ $० मे श्यब४ सिविल और प्राइवेट विद्यार्थियों 
१३५ स्थियो ओर २८७ फोजी छात्रों को शिक्षा मिली । 


मेडिकल आफिसर 


मेडिकल शिक्ता 
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मेडिकल विभाग का प्रधान डाइरेकुर जनरल अथवा 

सर्जन जनरल ( 5%78००१ 0०॥00'#) ) 

होता है। सन्‌ १६०४ ई० से भारत सरकार 
प 

का एक सनिटरी ( स्वास्थ्य-सम्बन्धी ) 

कमिश्षर रहने लगा है। पहिले इसका काम मेडिकल विभाग 

का ही प्रधान किया करता था | 


प्रत्येक प्रान्त की ओषध व स्वास्थ्य-सम्बन्धी देख रेख 
का प्रबन्ध वहां की स्थानीय सरकार के ही हाथ में रहता है । 
इनके दो सलाहकार मुख्य होते हैं; सिविल अस्पतालों का 
इन्सपेकुर जनरल ( अथवा बम्बई और मद्रास में सर्जन जन- 
रल ), और सैनिटरी कमिश्नर। छोटे प्रान्तों में एक ही 
सलाहकार रहता है । 

ज़िले का ओषध व स्वास्थ्य-प्रबन्ध सिविल सर्जन 
कश्ता है। हर एक ज़िले के मुख्य स्थान में एक अस्पताल 
एवं छोटे छोटे कस्बों में शफ़ाखाने है । 

सन्‌ १६०७ ई० में भारत सरकार ने स्वास्थ्य-सुधार के 
जो प्रस्ताव किये उनसे एक यह भी था कि जिन कस्बों में 
एक लाख से अधिक जनसंख्या हो वहां एक सफाई का 
डाकुर ( ९७॥॥ 0#08/ ), एवं जहां जनसंख्या २० हजार 
ओर एक लाख के बीच हो वहां एक मेडिकल कर्मचारी रहे । 
स्थानीय सरकारों के पसन्द करने पर यह स्कीम और परि- 
वक्त की गयी और भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को 
आवश्यक होने पर सहायता देना भी स्वीकार कर लिया । 

बड़े बड़े शहरों में स्वास्थ्य-सम्बन्धी विविध प्रकार के 
आन्दोलन चल रहे हैं। अहातों के शहरों में पनाले (मोरियां) 


रे 


श्रोषध व स्वास्थ्य 
प्रबन्ध 
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व नल-कल लगाने में वहुत उन्नति हो रही रही है। शहर 
की घनी आवादी को छोड़ धनी लोग आस 
पास की खुलती वसती का निवास पसन्द 
करते जा रहे हैँ। स्वास्थ्यागार, खुले वाज़्ार और चोड़ी 
खसड़के वनायी जो रही है और कई एक शहरों में सुधार- 
समितिएं ( [7970ए४०॥०॥४ पर ) काम कर रहो हैं। 
अखिल भारतवर्षीय स्वास्थ्य सभा ( &.] ॥फ09 88एधाए 
(707/९/७००० ) भी गत चार घंपे से नियमालुसार अधि- 
वेशन कर जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रही है । 
शहरों में यह सब एवं और भी वहुत कुछ हो सकता 
है। उद्योग धंधो में लगे हुए आदमियों की अच्छी आमदनी 
है, और म्युनिसिपलटियों के पास भी पेसा है ओर वे बड़े 
चड़े कार्य आरम्भ कर सकती हैं। अब तनिक देहातों का भी 
हाल छुनिए । 
भारतवर्ष मे शहरों भ॑ रहनेवाले आखिर थोड़े ही है। 
देह अधिकांश क्या, कोई &० फी सदी आदमी 
दाना दी परत. देहातो में ही जीयन व्यतीत करते हैं। 
अज्नदाता किसान लोग, जिन पर देशोन्नति का सूलाधार 
अवलमस्वित है और जो राजा ओर प्रजा दोनों की समृद्धि व 
कल्याण के हेतु है, थे गांवों में ही रहते है । इस लिए इनमें 
विशेष जागृति की आवश्यकता है । परन्तु देहातों के स्वास्थ्य 
का प्रश्न जितने महत्व का है उतना ही दुस्साध्य भी है ओर 
थह कहा जा सकता हे कि इसकी मिमांसा का असी तक 
यथेष्ट श्रीगणेश भी नही हुआ हे । गंदे पानी के वहाव के लिए 
अधिकतर प्रकृति ही रास्ता बना देतो है; पनाले व नालियां 
वे लोग प्रायः जानते ही नही । हजारो वर्षो के पुराने ऊंचे 


शहरों में स्वास्थ्य 
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नीचे मार्ग वहां अभी भी हैं। वर्तमान नई रोशनीवाले खुले 
चौड़े बाज़ार व सड़के ढूंढ़े से ही मिलेंगी। रोगों का प्रचार 
यहां विशेष हुआ है। इसका झुख्य कारण ( शिक्षा के अभाव 
के अतिरिक्त ) यह है कि इन्हे स्थानीय स्वाराज्य में बहुत 
थोड़ा हिस्सा मिला है; लोकल बोडों का प्रभाव प्रत्येक 
गांव में यथेष्ट रूप से नहीं पहुंचता; फिर उनकी आय ही णऐेसी 
परिमित है जो उन्हें अनेक सुधार करने से रोके रखती है। 
इस सम्बन्ध में हम पुनः एक बार प्राचीन आमीन-सहयोग 
अथवा पंचायत-पद्धति को याद किये बिना नहीं रह सकते । 
हमारा दृढ़ विश्वास है कि उसके पुनरुद्धार बिना यथेष्ट 
कल्याण कठिन ही हे |. 
सरकारी भारत में नवजात बालकों की वार्षिक संख्या 

फी हजार ३८६ है और झुृत्यु संख्या ३२ 
है। अज्ञानी आदमियों द्वारा लिखाये हुए 
स॒त्यु के कारणों में चुटियां होनी सहज है, तथापि यह निर्वि- 
बाद है कि यहां बालकों की झृत्यु-संख्या अन्य देशों की अपेक्ता 
कहीं अधिक है एवं कुछ बीमारियों ने यहां बेतरह अडा 
जमा लिया है। ऐसी बीमारियों का मनुष्य-गणना के आधार 
पर कुछ जल्लेख कर देना अनुचित न होगा । 

बुखार--इसके शिकार बहुत आदमी बनते है; इनकी ' 
संख्या फी हजार १६ तक होना साधारण बात है। और 
बुखारों में मुख्य हेज़े का बुखार है जिसके प्रतिवर्ष दस लाख 
मलुष्य भेंट हो जाते हैं । 

चेंचक--इसे शीतला माता (?) की बिमारी भी कहा 
करते हैं। इससे प्रायः बच्चों का ही संहार विशेष होता है। 
ओर बीमारियों की अपेक्षा चेचक से स॒त्यु-संख्या अब कम 


कुछ बीमारियां 
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होती हैं; अनेक स्थानों में इसका टीका अनिवार्य्य कर 
दिया गया है । 

सेग-इस भयंकर बीमारी का द्ुरागमन यहां सन्‌ 
१८६५ इ० में हुआ। आरम्म में प्रति वर्ष इससे दो तीन 
हजार आदमियों की झत्यु होती थी । इसके निवारणार्थ कई 
एक उपाय सोचे गये, परन्तु “मरज़ बढ़ता गया ज्याँ ज्यों 
दवा की?। क्रमशः बढ़ते बढ़ते अब इसकी स॒त्यु-संख्या की 
लाखों पर नोबत आ गयी । अभी तक यही मालूम हो सका 
है कि यह बीमारी चूहों से पैदा होती है और फिर आस पास 
के लोगों में फेल जाती है । सरकार प्लेग के टीके का पचार 
कर रही हे--पर कुछ लोगों का इसमें विश्वास नही है | 

निवारण के पहिले कारण जान लेना अ. प्रावग्यक है । 
सम्भवतः इसमें संदेह नहीं है कि वीमा- 
रियो का एक घगर कारण अधिकांश जन- 
समाज का झअज्ञान हैं। यदि गली कूचों 
व मकानों सें खूब सफाई रहे; स्वच्छ जल काम में लाया 
जाय, और खान पान की चीज़ों मे मिलावट न हो तो बहुत सी 
चीमारियां रुक सकती है। परन्तु जो लोग इन साधारण बातो 
को भी भांति जानते है, वे भी तो बिना पैसे इनका यथेष्ट 
प्रबन्ध नही कर सकते । हमें भूलना न चाहिए कि रोग और 
द्रिद्रता मे घनिष" सरबन्ध है । यदि लोगो के पास धन की 
आवश्यक भात्रा हो तो स्वास्थ्य-सस्वन्धी अनेक खुधार स्वतः 
हो जावे । क्‍या हम नही जानते कि योरोप में भी नातिदूर 
भूत से एक समय था जब वहां के निवासियों के शरीर भी 
भारतियो के समान रोगों के घर बने हुए थे; अन्य बीमारियों 
के साथ साथ प्लेग का ही प्रकोप कुछ कम न था। आज वहां 


चीमारियों का 
निवारण 


सार्वजनिक कार्ये श्श्श 


की अवस्था सुधर गयी। हम भी ध्यान दे तो क्या यहां 
की अवस्था नहीं सुधर सकती ? हां, भारतीय कला कौशल 
की उन्नति तथा स्वदेश-बस्तु-प्रचार द्वारा देश का धन बढ़ाने 
से काम चलेगा, बातों से नहीं । 


चतुद्श परिच्छेद्‌ 

सार्वजनिक का (?ए७॥० ज़०त७. ) 
१६वीं शताब्दी के पूर्वार् तक सार्वजनिक कार्य केवल 
फौजी मकानात, सिपाहियों के बारक, 
सड़के तथा अन्य सिविल्र मकानात बनाने 
तक ही परिमित थे। कुछ पुराने तालाबों, नहरो व घाटो की 
व्यवस्था भी अवश्य करायी आती थी; परन्तु अधिकांश 
खर्चा फौजी कामों में ही उठता था; यहां तक कि सार्च- 
जनिक-कार्य-विभाग फौजी विभाग का ही एक अंग समझा 
जाता था, एवं प्रत्येक प्रेसिडंसी में उसफे पुरेजी विभाग के 
ही खुपुदे यह काम भी रहता था। 

सन्‌ १८०५५ ई० से सार्वजनिक कार्य्यों में निम्नलिखित 
विभाग सम्मिलित हो गये--(१) रेल, (२) सिंचाई, (३) सड़क 
व सकानात । ओर पीछे इनका विभाग फौजी विभाग से 
पृथक्‌ कर दिया गया। 

यद्यपि रेल बनाने का विचार पहिले पहिल सन्‌ 
१८४३ ई० भें हुआ, परन्तु छः साल तक 
कुछ कारराई न हुई और सन्‌ १८७७ 
६० में ला डलहोजी ने ही यह कार्य प्रारम्भ किया | 

रद 


शारम्मिक रिथति 


रेलों का आरम्म 
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हिन्दस्तान के समस्त प्रधान नगरों को रेलाो द्वारा 
मिला देने की तजबीज़ उसीकी है । वम्बई व कलकत्ते 
से चलनेवाली जी, आई, पी (७, !. 7. ) और ईस्ट 
इंडिया रेलवे सबसे पुरानी लाइने हैं। ये सन्‌ १८४६-५० ई० 
मे आरम्भ हुई । 

जी, आई. पी., वी. वी. सी, आई. ओर मद्रास 
रेलवे के बनवाने म॑ सरकार गारंटी 
( 0४०७7०७7098 ) प्रणाली काम में लायी । 
सरकार ने इस वात का ठेका लिया कि कम्पनिएं उसकी 
सम्मति से जो रुपया रेलो के काम में खर्चे करेंगी, उस पर 
उन्हें पांच फी सदी सूद ( मुनाफा ) रहेगा. अथोत्‌ यदि 
इससे कम रहा तो सरकार उसकी भरपायी कर देगी ओर 
जो ज्यादा रहा उसमें से आधा सरकार लेगी और आधा 
कम्पनिएं । हिसाव हर छुभ्माही मे होता था। ये लाइने 
सरकार की निगरानी मे वनवानी होती थीं और सरकार को 
कुछ निद्धांरित समय वाद उन लाइनों को खरीदने का 
अधिकार होता था। सरकार अब कितनी ही लाइनों की 
मालिक हो गयी है। उक्त प्रणाली अन्ततः वहुत खर्चीली 
सिद्ध हुई । कम्पनिए्ण विशेष उत्साह से काम न करती थीं 
मनमाना खर्च उठाती थी; कारण कि फ़जल खर्ची करने पर 
भी उनके निश्चित्‌ मुनाफ़े के कम होने की तो कोई आशंका 
थी ही नही । बस, सन्‌ १८६६ ई० से यह प्रणाली त्याग दी 
गयी और यह निश्चय हुआ कि सरकार स्वतः अपनी रेले 
बनाये । 

सन्‌ १८६६ ई० से पहिले की रेलो की पटड़ियों की 
चौड़ाई 'चौड़े! था स्टैंडर्ड ( $870070 ) नमूने की श्रथांत्‌ 


मित्र भिन्न अवस्धाएं 


सावेजनिक कार्य १्श्झ्‌ 
पाँच फुअ छः इंच होती थी । पश्चात्‌ सरकार दारा बनायी 
हुई रेलों की लाइन मीटर (३ फुट श्र इंच ) के माप की 
रखी गयीं । 


दस वर्ष पीछे सन्‌ १८७६ ई० में पुनः पुरानी नीति 
अवलम्वन की गयी और उस समय से जो लाइन वनी है थे 
कुछ अंश में सरकार की ओर से ओर कुछ कम्पनियों की 
ओर से बनायी हुई हैं। कम्पनियों के सूद की गारंटी सर- 
कार लेती है ओर ज़मीन उन्हे सुफ़, विना कुछ दाम दिये 
मिल जाती है। सरकार कम्पनियों पर निगराती रखती हे; 
ठेके मे यह वात लिखी रहती है कवि कम्पनी अमुक घरमाण से 
अधिक किराया व भहसखूल न ले सकेगी । 


नीचे के नकशे से हिन्दुस्तानी रेलो के विषय में कुछ 
अच्छी जानकारी होगी । 


विस्तार मील मे 

₹€णगर रहर१ 
१ खरकार की वनायी और सरकार १ _ ३२५५ ६८७४ 

के अधिकार मे ४ 

४ कम्पनी की बनायी » ४» श्श्शेपछ.. १७६७६ 
३ ”" ?” डिस्ट्ब्तुवोर्ड लाइन ५ १५५ 
४ "”" सरकार से किराये दी हुई ० ७६ 
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७ कम्पनी की चनायी ब्राश्व लाइन ५ 
जिन्हे रिवेट ( 20)80० ) ) 


प्रणाली से सहायता मिली ११७१ 

८ ०” ब्राश्व लाइन सरकार से [२२७६ 
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&ऊ»5 ४ डिस्ट्कि बोडे » श्ध्पू 

१०० »” जिल्हें केवल ज़मीन 
मिली / १६७४६ 
११५? घिना सहायता की लाइन 8२ 2 
१२ देशी रियासतो की लाइने ४ ; एश्शशए. १६६२ 
स्वतः उनसे वनायी हुई 

१३६ » कस्पनी द्वारा बनायी हुई श्पूएछ... २०प५ 
१४ » सरकार द्वारा ? २३५ २५७ 
१५ भारत में विदेशी राज्यो की लाइने ७ ७७ 





शपरेछ३. रेशमरेईड 

ठड़ी बड़ी रेले कम्पनियों व सरकार द्वारा बनायी जाने 

पर ब्राश्व वा फीडर ( ०९१७" ) लाइनों की आवश्यकता हुई । 

अन्ततः मठ़ास व वगाल के डिस्ट्करु थोडों को प्रलोभन दे 
क्रम से १४४ व २६४ मील रेलवे वनवायी गयी । 

सन्‌ १६११ ईं० तक चलती हुई रेलो में ४४० करोड़ 

आग कर रुपए से अधिक व्यय हुए | ओर कुल 

मिला कर ६१ करोड़ की आय हुई, जिसमे 

से यदि चलाने के ख्े के ३० कोटि रूपए निकाल दिये 

जाबें तो शेष ३१ कोटि अर्थात्‌ सूल पूंजी पर ६८ फ़ी सदी 


सायजनिक कार्य श्श्पू 


घास्तविक आय रही। जो रेले सरकारी हैं अथवा जिनके 
लिए सरकार ने कम्पनियों को गारंटी दे दी है, उनका खर्चे 
भारत सरकार की सालाना देनगी से चलता है जो अब एक करोड़ 
साढ़े सत्तास्सी लाख रुपया वार्षिक नियत कर दिया गया है । 

आरम्भ में वहुत समय तक सरकार को रेलों से कुछ 
लाभ न हुआ। सन्‌ १६०४-५ से १६०८-& तक वार्षिक लाभ 
की औसत तीन करोड़ रुपए रही । सन्‌ १६०६-१० ई० 
वास्तविक हानि ही हुईं। सन्‌ १६०६-१० और सन्‌ १६११-१२ 
ईं० में क्रम से तीन और साढ़े पांच करोड़ रुपया लाभ हुआ | 

यद्यपि सरकार की रेलवे-नीति के कुछ आलोचक महा- 
शय यह चाहते है कि सरकार को रेलवे-विस्तार की गति 
अधिक तीव्र करनी चाहिए, परन्तु जब कि सरकार को 
शिक्षा, स्वास्थ्य व सिंचाई जैसे अधिकतर महत्व के सुधार 
व उन्नति के कायों को यथेट रूप से करने से केवल आशिक 
बाधाओं के कारण रुकना पड़ता है, तो हम तो यही समझते 
हैँ कि रेलवे में जो खर्च हो रहा है वह्दी ज्यादा है । 

सन्‌ १६०५ ई० तक रेलवे का काम सारत सरकार के 
शेलवे-विमाग का... तलिजनतिक काय-दिभाग के अश्वीन रहा। 
प्रबन्ध डस्‌ वर्ष यह रेलवे के विशेषज्ञों के एक 

है चोड के रुपुद हुआ, जिससे एक सभापति 

ओर दो अन्य मेस्‍्वर होते हैं। रेलवे प्रोआम, व्यय व नीति 
सस्वन्धी सब मामलों का फेसला उक्त बोडे द्वारा होता हे; 
सम्ापति के अधिकार वहुत विस्तृत हैं। रेलवे बोर्ड व्यापार 
ओर उद्योग-विसाग से बिलकुल स्वतंत्र है, यद्यपि अन्तिम 
निर्ण्याधिकार भारत सरदार व स्वेट सेक्रेटगी के हाथ में 
रहता है । 


श्श्द भारतीय शासन 


सिंचाहे ( वणपंदुककांणा ) 


सिंचाई के लिए कुएं और तालाव तो भारतवर्ष में श्रति 
प्राचीन समय से रहे है, परन्तु नहरों का डल्लेख विशेषतया 
सुसलमानों के समय से ही मिलता है। मद्रास, पंजाब और 
संयुक्त पानत के नहरादि के अवशेप चिहों से ही भारत-सरकार 
का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और इसे अपने महान कार्यों 
के प्रारम्भ करने की सूकी, ऐसा कहना हमारी समझ से 
अत्युक्ति नही है। 


भारतवर्ष के विविध भागों की स्थानीय धघाकृतिक दशा 
सिंचाई की प्रणालिएं ने भिन्न होने से यहां सिंचाई की कई 
एक प्रणालिएं प्रचलित हैं । 
१--कुएं । इनमें पृथ्वी ही कुदरती तौर पर पानी जमा 
रखने का काम कर देती है। ये बहुत लाभकारी हैं और 
अधिकतर लोगो के अपने ही बनाये हुए है, यद्यपि सरकार 
इस कार्य में प्रोत्ताहन व सहायता देती है । 


२--तालाब । भारतवर्ष में साधारण सिंचाई का तालाब 
नगर के बहते पानी को एक सुभीते के स्थान पर रोक कर, 
उसके चारों ओर मेंढ ( किनारा ) बना देने से बन जाता है। 
भद्गास का पूर्वी भाग खसिचाई की इस पद्धति के लिए बहुत ही 
उपयुक्त है और वहां बहुत तालाब बने हुए है जिनमें से कुछ 
का घेरा ते! कई कई मील है । भारत-सरकार ने छोटे 
बड़े अनेक तालाब बनवाये हैं ओर कुछ थोड़े से लोगों के 
अपने भी है । 


३--नहर । ये अधिकांश में सरकार द्वारा बनाई हुई हें 


सावजनिक कार्य है 


ओर उसी के प्रवन्ध में है । भारतवर्ष कृषी-प्रधान देश है, 
डद्योग धन्धों से यहां वहुत थोड़े आदमियों की जीविका 
चलती है । यही कारण है कि जिस साल वर्षा नही होती, 
अथवा कम होती है, उस साल करोड़ो मनुष्यो के जीवन- 
संग्राम में कठिनाइएं बढ़ जाती है। अकालो के पुनः पुनः घटित 
होने से सरकार नहर के विषय में ध्यान देने को वाध्य हुई। 
गत थोड़े से वर्षो में इस काम में खासी उन्नति हुई है। उदा- 
हरणार्थ पंजाब में नहरो का विस्तार होने से वहां अन्न की 
पेदाचार पहिले की अपेक्षा वहुत बढ़ गयी है। 


खच्चे के विचार से हिन्दुस्तान मे सिंचाई के काम दो 
भागों में विभक्त हैं--(१) बड़े ( १४०]०० ), 

से हा (२) छोटे ( /(707 )। है 
१--वड़े काम्तो के पुनः दो हिस्से हेँ-- 
(क ) दृद्धिकारक ( 7०070 ४४० ) । इनके लिए पंजी उधार 
ली जाती है ओर यह अनमान किया गया है कि इनमें जो 
पंजी व्यय होती है, उससे इतनी आय हो जाती है कि उनके 

चलाने का ख्चे तथा पंजी का सूद्‌ निकल सके | 


(ख ) रक्ताकारक ( 7?7066 ४०० ) | इनके लिए आव- 
श्यक पंजी सरकारी चलते खाने से ले ली जाती है । इनका 
उद्देश्य यह है कि अकाल से रक्षा हो । 


२--छोटे कामों के बनाने ओर उनकी व्यवस्था रखने में 
जो पंजी आवश्यक होती है चह आय के साधारण अओोतों से 
मिल जाती है। इसमे वहुतां का दिसाव किताब विलकुल 
अलग रक्‍्खा जाता है । 
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कार्य अभी तक शेष है, वे २० वर्षो में ४४ कोटि रुपये व्यय करके 
पूर्ण कर दिये जावे जिससे ६४ लाख एकड़ मूमि की और अधिक 
सिंचाई होने लगे । यह हपे की बात है कि इनसे से बड़े बड्े 
कार्य आरम्भ हो गये हे--यद्यापि हम यह कहे बिना नहीं रह 
सकते कि गत पाँच वर्षा से जो वेशुसार रुपया रेलवे आदि मे 
व्यय किया गया है, उसका कुछ हिस्सा खिंचाई के कामों 
लगा देना बहुत लाभकारी होता। कसीशन के मतानसार 
“पंजाब, सिंध और मद्रास ऐसे स्थान है जहां कुछ बविश्तार 
से काम हो सकते हैं| जिन स्थानों में ये कार्य हो गये हें, 
उनमे अकाल की आशंका नही है । वम्बई व मद्रास के दक्षिणी 
जिलो मे, एवं मध्य प्रपत्त और बंदेलखंड भे खिचाई के छ्छेस्ले 
नवीन कारये नहीं हो सकते जिनसे प्रगट आय हो; परन्तु 
विष्य में अकाल की विकरालता हटाने के लिए कुछ काम 
अवश्य हो जाने चाहिए।” 
रेलवे ओर सिचाई के अतिरिक्त सावेजनिक कार्य-घिभाग 
की एक दीसरी शाखा है लिखित सकानात 
और सड़के | इनमें ऐसे काम शामिल हैं-- 
सड़को का बढ़ावा व उच्हे वनाये रखना । 
सरकारी कामों के वास्ते आवश्यक शफानात-रुकूल, अस्पताल, 
जेल, दफुतर, अजायवधर, अदालते इत्याद्-बनाना व सरस्थत् 
कराये रहना, तथा सा्वज्ञनिक सुधार के काये करना जिनमे 
रोशनीघर (420॥0-00898 ), दन्‍्दर, घाट, एुल, जल- 
प्रवसच्ध, ओर स्थास्थ्यायारादि सम्मिरह्ित हे । इनका खर्चा 
विशेष झर प्रान्तिक आय से दिया जाता है ओर इनकी आमस- 
दूनी सकानों के किशये ठथा बहरों व घाटों के महसूलादि' 
से होती है । सन्‌ १८११-१२ में कूल आय ५९० लाख हपफये के 


4 
है 


सिविल मकानात 
ओर सड़कें 


५ 
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लगभग हुई, जिसमे १० लाख से कछ अधिक भारत-सरकार 
के हिस्से में आये। उस वर्ष का कुल व्यय ८ करोड़ रुपये के 
करोव हुआ जिससे से सवा करोड़ भारत-सकार ने दिये। 
छोटे छोटे सावेजनिक कार्य प्रायः लोकल वोर्डा के हाथ में 
है, जिन्हें असाधारण कठिनाई उपस्थित होने पर सार्वजनिक- 
काय-विभाग के कर्ंचारी सहायता देते है । 


देशिक व प्रान्तिक सावेजनिक-कार्य-चिभाग 
का संगठन 


अधिकार-विभाजक-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में उक्त 
संगठन के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है-- 

भारत-सरकार का सार्वजनिक कार्य-विभाग कौसिल के 
उस मेम्वर के अधीन है जिसके खुपुरद लगन व खेती का काम 
है; मद्रास और वम्बई मे यह विभाग खसाधारणतया वहां के 
गवर्नरों के अधीन है । अन्य स्थानों में यह वहां के प्रान्तिक- 
प्रधान कर्मचारी के अधीन रहता है । 

प्रत्येक प्रान्त मे सावेजनिक कार्यो के स्टाफ़ ( 587 ) 
के प्रधान कर्मचारी चीफू इन्जिनियर ( (एक्ार्श काह्ठा॥6878 ) 
होते है जो इस सम्बन्ध में स्थानीय सेक्रेटरियों का भी काम 
करते है । मद्रास, वस्वई, बंगाल, संयुक्त प्रान्‍्त और वर्म्मा में 
दो दो चीफ़ इन्जिनियर रहते हँ--एक सिंचाई के लिए, दूसरा 
सड॒की व मकानों के लिए | पंजाब मे खिचाई का काम अधिक 
होने से वहां दो छीफ इन्जिनियर इसी काम के लिए रहते है 
ओर सड़क व मकानों के लिए एक अलग रहता है। आसाम 
व मध्य घ्रान्त मे एक एक ही चीफ इन्जिनियर है। जिन पआन्तो 
में सिजाई तथा सड़कों व मकानों के लिए अलग अलग चीफ 


सावजनिक काये श्श्१ 


इल्जिनियर नियत हैं उनके ज़िल्ों के स्टाफ मे भी इस कार्य- 
पृथकता का विचार रचखा जाता है। अम्यत्ञ दोनों कामों के 
लिए वे ही कर्मचारी रहते है। 

प्रत्येक प्रतन्‍्त सार्वेजनिक कार्यो के लिए कुछ डिबीज़नो 
भ॑ विभक्त है । प्रत्येक डिवीज़न में कहीं एक, कहीं कई सिविल 
डिस्ट्कू रहते हैं और कहीं कही एक का भी केवल कुछ साथ 
ही रहता है । एक डिवीजन एक णएगजिक्किटिव इग्जिनियर के 

सुपुर्दे रहता है जे! अपनी खुपुर्दगी के सब कामों को करने व 
सुधारने का उत्तरदाता है। 
एगजिक्षिटिव इन्जिनियर के नीचे सहायक-इबन्जिनियर और 
एक स्टाफ रहता है जिसके मुख्य कर्मचारियों को सवाडिनेट 
( अधीन ) इन्जिनियर, झुपरवाइजुर ( विशैीक्षक ) और 
ओवरसियर कहते हैं। इन सहायक पदाधिकारियों के खुपुर्द 
या तो डिवीजन का कोई हिस्सा या उसके कुछ विशेष कार्य 
रहते है । 

५, ६ डिवीजुनों का एक सकल ( 0॥700० ) होता है जे 
एक खुपारटाड्ग ( ७िप्र00776067067॥9 ) इन्जिनियर के खुणदे 
रहता है। जांच पड़ताल के लिए उसीके पास एगजिकिटिव 
इलन्जिनियर बड़े बड़े एस्टिसेट ( खर्चे के अन्दाज का चिट्ठा ) 
भेजता है। 

चीफ खुपरिस्डिंग, एगजिक्तिटिंव व सहायक इम्जिनियर 
ही सावेजनिक कार्य-विभाण के स्टाऊ के सुख्य कर्म चारी होते हैं | 
इनसे अधिकांश इंगलेंड मे सरती हुए और शिक्षा पाये हुए 
सिचिल इन्जिनियर रहते है। परन्तु हिन्दुस्तान मे भरती हुए 
कुछ शाही ( 80४७! ) इल्जिलियर ओर बहस से प्रान्तिकः 
इन्जिनियर भी रहते हैं। पंजाब में ( रेलथे के अतिरिक्त ) 
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खिचाई के काम मे कुछ स्थायी ओर पेन्शन के अनधिकारी 
इस्जिनियर भी हैं। 
प्रान्तिक इन्जिनियर हिन्दुस्तान-नियासी [ जिनमे सार- 
तीय ( !007#०५]००१ ) युरोपियन या युरेशियन भी शामिल है ] 
होते है। ये यहां के कालिजों से दो प्रकार से भरती होते है 
--(क) सरकार प्रत्येक व कुछ विशेष योग्यता-सम्पन्न विद्या- 
श्िंयो की नियुक्ति का स्वय जिम्मा लेती है। (खर) अपर सवा- 
डिंनेद ( 077७०' ह8ए००"वां॥७७ ) श्रेणी के विद्यार्थियों को 
तरक्की दे दी जाती है । घाब्तिक दोकरी का वर्तमान संगठन 
&२ से हुआ । इस नोकरीयाले शाही चोकरी के कमेचारियो 
सीखे ही काम करते है एव वेसे ही पद पा सकते है, परन्तु 
अधिकांश स्थितियों में उन्हे वेतन कम मिलता है। 
सवाडिनेट सार्वजनिक कार्यों की नोकरीबाले हि्दु- 
स्तान मे यहां के ही स्थानीय कालिजों से भरती होते हैं। 
नमें कुछ अिटिश सिपाही होते है जिन्हाने रुडकी मे इन्जि- 
नियरी की शिक्षा पाये हो ओर शेप सब हिन्दुस्तानी । इसके 
दो विभाग हें--( १) अपर सवाडिनेट जिनमे झोवरसियर 
सुपरवाइज़र तथा सवाडिनेट इन्जिनियर शामिल हैं। इनका 
वेतन ६० उपए से ५०० रुपए मासिक तक रहता हेै। 


(२) लोअर सवार्डिनेंट या सव-ओवसियर (8प0-०7७/४९७' ) 
जिनका वेतन ३० रुपए से ७० रुपए माखिक तक रहता है । 
सार्वजनिक कार्यो के हिलाव की निगरानी का काम 
भारत-सरकार का सार्वजनिक कार्य-विभाग करता है। इसके 
बड़े स्टाफ में परीक्षच व सहायक-परीक्षक रहते हैं, और 





कमला यह क्‍यों ?---लेखक । 
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कंट्रोलर ( (४0007700० )-जनरल को भी दिसाव की 
निगरानी के कुछ अधिकार प्राप्त है । 


विलिकसजनबमनन 





कनननन कल 


पंचदश परिच्छेद 
भारतवर्ष से नवयय 


संसार सदेव परिवर्ततशील है, अथवा यों कहिए कि 
परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है । हम जहां हैं वहां नहीं 
ठहर सकते | आगे नहीं बढ़ेगे तो पीछे पड़ना ही होगा; 
उन्नति नही करेंगे तो अवनति तो निश्चित है। परच्तु प्राकृतिक 
परिवर्तन सदेव धीरे धीरे हुआ करते हैं, अथाह समुद्र के 
स्थानों में उच्च हिमाचल हो जाते है; पर एक दस नही । कहीं 
कहीं हमें यह भी पता नहीं चलता कि पवेत कहां से आरम्भ 
होता है । यही दशा देश के ऐतिहासिक परिवतंनों की हे । 
कोन सी. सामाजिक, घरामिक व राजनतिक लहर कहां से 
पारस्स हुई, यह निश्चय रूप से कहना कठिन हैं; पर जब वह 
कुछ दर तक काये कर चुकती है तव जाकर साधारणतया 
उसका कुछ पता चलता है। 
चर्तमान सारतवर्प का जब हम अंत्रेज़ा के यहां आने दे 
पूर्व की स्थिति से मिलान करते हैं तो कई एक ऐसे परिवर्तन 
चतीत होने € कि उनके समप्रिरुप प्रभाव से हमे आज यहां 
नययुग उपस्थित हुआ जान पड़ता है । उसमें से छुछ परि- 
वर्तनो झा वन नीचे किया जाता है । 
पहली बात यह हैं कि आज हम एकान्तवाली रहना 
जा अथवा एक कोने को ज़िन्दगी व्यतीत 
करना छोड़ते जा रह हू। जिस गांव या 


६ ६ 
हा 
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शहर में हम रहते हैं उसी तक हमारी दृष्टि परिरमिंत नहीं 
रहती । हम जानते हैं कि हमारे निकटवर्ती स्थान में यदि 
कोई बीमारी फेली तो हमारे यहां भी उसका आ जाना सहज 
है। यदि हम अपने स्थान को शुद्ध रखना चाहते हैं तो आव- 
श्यक है कि अपने पड़ोसियों में भी शुद्धता का प्रचार करें। 
पड़ाोसियाँ की उन्नति में हमारी उन्नति है और उनके नरक- 
कुंड में पड़े रहते हुए हम खर्गधाम का खुख भोग नहीं कर 
सकते । इसी कारण से हमें देखना होता है कि हमारे स्थान 
का ज़िले से, ज़िले का पान्‍त से और प्रान्त का भारत देश से 
क्‍या सम्बन्ध है और हम क्रमशः इनकी उन्नति में क्या भाग ले 
सकते हैं। वरन्‌ हमे यह जानने की अभिलाषा रहती है कि 
संसार में भारतवर्ष का क्या स्थान है तथा अन्य राष्ट्र भारत- 
चाखियों को किस निगाह से देखते है । 
इसके अतिरिक्त हम देखते है कि अन्य देशों में जो लहर 
उठती हैं, उतका भी किसी न किसी रूप 
में हमारे देश में अवश्य प्रभाव पड़ता है । 
कौन कह सकता है कि जापान की उन्नति 
ओऔर चीन की जाम्मति ने भारत को कुछ भी शिक्षा नही दी? 
एशियाई देश कई एक पश्चिमी प्रणालियो का अज्ञुकरण कर 
अपनी उन्नति की ठान रहे है। भारत भी इस काम में पीछे 
रहनेवाला नही दीखता ओर यहां ब्रिटिश-राज्य स्थापना 
तथा पश्चिमी शिक्षा-प्रचार के कारण इसका यारप से और भी 
घनिष्ट सम्बन्ध हो चला है। 
योरुपीय राजनीति. और और बातो में हमारी जानने की 
सपने इच्छा उत्तरोचर बुद्धि पर है कि वहां 
की राजकीय संस्थाएं किस पद्धति से 


अन्य देशों का 
भारत से सम्बन्ध 
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कार्य सम्पादन करती हैं. । हमे क्रमशः यह शान होता जा 
रहा है कि योरप में राजा पा की इच्छा से नियत होता है, 
वहां राजा प्रजा के अधिकारों को पदद्लित नहीं कर सकता, 
एवं प्रज्ञा के खत्व की रक्षा केवल वहां के ही राज्य को नहीं, 
चरन्‌ अन्य रा्ट्रो को भी करनी होती है। इस प्रकार कोई राज्य 
किसी प्रजा पर, अपनी हो चाहे परायी, अत्याचार नहीं कर 
सकता | ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा होने से हम यह समसने 
लगे हैं कि हमारा यारप में वही अधिकार है, संसार में हमारा 
चही स्थान है जो ब्रिटिश राज्य में पेदा हुई प्रज्ञा का होना 
चाहिए। 
आजकल भी हमें अपने पांचों पर खड़ा होना सिखाया 
स्वावलम्बन की. जो रहा है। धत्येक ज़िले में स्युनिसिपल 
शिक्षा व डिस्ट्क बोर्ड का प्रबन्ध मुख्य करके 
हिन्दुस्तानियों के ही हाथ में है। ये संस्थाएं 
ही स्वराज्य की पहली सीढ़ियां हैं; इनमें यदि येप्य पुरुष 
रहे तो हम बड़े बड़े दोषो को दूर कर सकते हैं। हां, यदि 
हमारी अयेग्यता और खुशामदीपन के कारण उक्त संस्थाओं 
का उद्देश्य सफल न हो तो दूसरी वात है । 
विज्ञान एक बड़ी भारी शक्ति है और अन्य महान शक्तियों 
विलास लेदर की भांति इसका भी कभी कभी बविकट 
दुरुपयोग हो जाता है। परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि इसके प्रभाव से आज दिन संसार एक होता जा रहा 
है। रेल, तार, डाक, जहाज़ आदि ने मार्ग को संकुचित कर 
मनुष्य-समाज का यंधेष्ट हित-साधन किया है। भारत भी दस 
विज्ञान के स्वागत की ठय्यारी में तत्पर हो चला है। 
विज्ञान की लहर द्गिविजयी है, भारत इसके प्रवाह में आये 
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विना रह नहीं सकता, केवल आवश्यकता थह है कि हम 
इससे यथोचित लाभ उठावे--उदाहरणार्थ' भारतीय कला- 
कौशल का पुनरुद्धार करे । 
साधारणतया समाचारपत्र इसी नवयुग की सृष्टि है। 
पूर्णतया शिक्ञा-प्रचार न होने से यहां पत्र- 
पाठकों की संख्या यारप अमेरिका की 
अपेक्ता बहुत कम है, पत्र-संचालिकां की भी आर्थिक दशा 
अच्छी नही, और शेस ऐक्‌ ( /?/098 4.० ) का न्यारा ही 
हरदम खटका लगा रहता है; इन कारणों से यहां अनेक पत्र 
बे-आयी मौत मर जाते है, परन्तु “जीता है वह जो मर चुका 
हे कौम के लिए” की लोकेक्ति के अनुसार उत्तम विल्लीन पत्रो 
का उद्देश्य सदेव जीवित है । स्मरण रहे कि ये ही देश के कम 
खर्च वालानशीन उपदेशक, अध्यापक, खुधारक ओर आन्‍्दो- 
खन-कर्ता है । निवल ओर असमर्थों के अधिकारों के लिए 
लड़ना इन्होंका काम है। इसलिए इनके यथेष्ट प्रचार की 
आवश्यकता है। शक 
चिविध कारण-वश विदेश मे जीवन व्यतीत नेवाह् 
सी संख्या दिनो दिन बढ़ती जा रही है । 
इससे एक नवीन समस्या उपस्थित हो 
गयी है। हमारे वाहर गये हुए भाइयों के साथ अन्य देश- 
वासी लिटिश प्रजा ने योग्य व्यवहार नही किया है और हमारे 
भाइयों के अनेक कष्ट यातना सहन करनी पड़ी है । अब, जब 
कि भारतीय बीरों की प्रशंसा चारो ओर हो रही है, हमे आशा 
है कि ब्रिटिश सरकार साम्राज्य के सम्पान ( ि०70००) के 
लिए, एवं अपने और हमारे सम्मान के लिए दरंसवाल और 
कनाडा प्रभ्ति स्थानों मे भारतीयों पर पुनः अत्याचार न होने 


समाचारपत्र 


विदेश मे भारतवा 


श्र 
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देगी। भारतवर्ष की उन्नति में इंगलेड का गौरव है ओर 
भारत के सामर्थ्य में ही इंगलेंड की कीति है। 

प्रत्येक युग मे मझुष्य समाज के लिए निरातली निराती 
समस्याएं रहा करती है। हमारा कतेव्य हे कि हम वर्तमान 
समस्याओं की यथोचित्‌ मीमांसा करे। 


पोड़श परिच्छेद 
राजकीय घोषणा और हमारे अधिकार 


झोमतोी सहारानी विकटोरिया का चोषणापज्न 


सपरिषद्‌ श्री महारानी की भारतवर्ष के राजाओं, 
सरदारों व सर्वसाधारण को घोषणा । 
( प्रयाग में गवर्नर-जनरल द्ारा तारीख १ नवस्वर 
खन्‌ १८५८ ई० को प्रकाशित ) 

ईश्वर की कृपा से संयुक्त-राज्य श्रेट त्रियन व आयलेंड 
तथा इन देशों के योरप, एशिया, अफरीका, अमरीका और 
आर्ट लिया में उपनिवेशों की रानी स्वमत-प्रतिपालक श्री 
चविकोरिया । 

विविध मृढ़ कारणों से हमने धर्म तथा राज्य-सम्बन्धी 
प्रधानों ओर एार्लिमेंट मे एकश्रित प्रजा के प्रतिनिधियों के 
आदेश तथा खीकृति से भारतवे का राज्य-प्रबन्ध जो कि 
अब तक माननीय ईस्ट इंडिया कम्पनी को सखीपा हुआ था, 
अपने अधिकार में ले लेने का विचार कर लिया है। 

अतः अब हस सूचित एवं घोषित करते हैं. कि उपयुक्त 
आदेश तथा स्वीकृति के अजछुसार हमने उक्त राज्य-प्रवच्ध 

श्प 





जे 


शब्द भारतीय शासन 


अपने अधिकार में ले लिया है ओर इस पघ्ोपणापत्र हारा 
इस देश की सब प्रज्ञा को आज्ञा देते ह कि थे हमारे तथा 
हमारे वारिसों व उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार रहे 
ओर उनकी सच्ची सेवा करे; एवं जिस किसीको हमे अपने 
नाम तथा अपनी ओर से भविष्य मे समय समय पर अपने 
इस देश के प्रवन्ध के लिए नियत करना ठीक जचे उसकी 
आज्ञा पालन कर ! 

ओर हमें अपने विशेष विश्वासपात्र प्रिय चच््चरे भाई व 
सलाहकार चाल्से जान वाइकाउन्ट केनिंग की राजभक्ति, 
योग्यता और फेसलो पर भरोसा है। अतः हम उक्त बाइ- 
काउन्ट केनिग को इस देश में अपना वाइसराय (प्रतिनिधि) 
व गवनेर-जनरल होने के लिए और साधारणतया इस 
देश का शासन हमारी ओर और हमारे नाम से उन 
आज्ञाओं तथा नियमों के अज्जुसार करने के निमित्त, जो 
डसे समय समय पर हमारे किसी प्रधान मंत्री द्वारा मिले, 
नियत करते है । 


ओर हम इस घोषणा द्वारा सुल्की, फौजी तथा अन्य 
पदों पर कास करनेवाले साननीय ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
खब कर्मचारियों को उनके विविध पदों पर नियुक्त रखते है, 
किन्तु इनकी नियुक्ति हमारी भावी इच्छा तथा भविष्य में 
प्रचलित नियमों तथा कानूनों पर निर्भर रहेगी । 

ओर भारतबधे के देशी राजाओं को हम सूचित करते हैं 
कि हम उन सब संधियो व समझौतों को, जो कि उनके साथ 
माननीय इस्ट इंडिया कम्पनी ने किये है, अथवा जो उक्त कम्पनी 
की अलुमति से हुए है, स्वीकार करते हैं, हम उन पर बड़ी 
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सावधानी से चलेंगे और आशा है कि वे राजा भी ऐसा 
ही व्यवहार करने का ध्यान रकखेगे । 

हम अपना राज्य अधिक बढ़ाना नहीं चाहते | न तो 
हम अपने देश व अधिकारों पर किसी दूसरे को हाथ बढ़ाने 
देंगे ओर न हम दूसरों के देश व अधिकारों पर हाथ बढ़ाये 
जाने की अनुमति देगे । हम देशी राजाओं के अधिकार, मान 
व प्रतिष्ठा का वैसा ही आदर करेंगे जैसा कि अपनों का। 
और हमारी इच्छा है कि देशी राजा और हमारी प्रजा भी 
शान्तरिक शान्ति तथा सुराज्य से ग्रिलनेवाले वेसभव व 
सामाजिक उन्नति का उपभोग करे। 

जो कर्तव्य हमे अपनी अन्य सब प्रजाओं के प्रतिपालन 
करने योग्य है, उन सब कृतेव्यों को भारतीय प्रजा के साथ 
भी पालन करने की प्रतिज्ञा करते है। सर्वेशक्तिसान परमेश्वर 
की कृपा से हम ईमानदारी व सच्चे दिल से इस प्रतिज्ञा का 
पालन करे । 

यद्यपि हमको ईसाई मत के सच्चे होने का दृढ़ निश्चय 
है, तथा हम इस मत से मिलनेवाली शान्ति कृतज्ञता-सहित 
स्वीकार करते हैं, तथापि न तो अपनी प्रजा को बलात्‌ ईसाई 
बनाने का हम अपनेको अधिकारी ही समझते है और न 
हमारी ऐसी रच्छा ही है। हमारी राजकीय इच्छा और प्रस- 
नता इस बात से है कि धार्मिक विश्वास के कारण न किसीका 
घत्त लिया जाबे ओर न किलीको कष्ट दियप जावे। विना पतक्त- 
पात सब लोग कानून के अनुसार समान रक्षा का आनन्द पावें। 
हम अपने सव अधीन कर्मचारियों को बड़ी ताकीद से आज्ञा 
देते है कि वे हमारी प्रजा के धार्मिक विश्वास तथा पूजा में 
हस्तक्षेप न करे, अन्यथा वे हमारे क्रोध के भाजन होगे । 
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हमारी यह भी इच्छा है कि यथा-शक्त्य हमारे सब 
प्रजा-जनों को, चाहे वे किसी जाति या मत के क्यों न हों, 
विना रोक टोक व पक्षपात के, उनकी विद्या, योग्यता व 
ईमानदारी के अजुसार सरकारी पद दिये जावे । 


उत्तराधिकारी के नाते चंशाजक्रम से मिली हुई भूमि पर 
भारतवासियाँ की कैसी ममता होती है, यह हम जानते और 
इसका सम्मान करते है। हम चाहते हैं कि उचित सरकारी 
कर देने पर उनके भूमि-सम्बन्धी सब अधिकारों की रक्षा की 
जावे | हमारी इच्छा है कि कानून वनाते तथा प्रचलित करते 
समय भारतवासियों के पुराने अधिकार तथा उनकी प्राचीन 
रीति भांति का यथोचित सम्मान किया जाबे । 


जो आपदाएं तथा विपत्तिएं उन स्वार्थी लोगों के कार्य 
से पड़ी है जिन्होंने अपने देशवासियों को भठी खबरों से 
वहका कर वलवा करा दिया--उनका हमें बड़ा रंज हे। 
हमारी शक्ति तो रखक्षेत्र में उस बलचे को शान्त करने से 
प्रगट हो गयी; अब हम उन लोगों के अपराध क्षमा करके 
अपनी दया दर्शाना चाहते है जो पहिले वहकाये में आ गये 
थे, किन्तु अब अपने कतेव्य पथ पर पुनरारूढ़ होना 
चाहते है। 

अधिक खून खरावा रोकने, तथा भारतीय प्रदेशों में 
शीघ्र शान्ति स्थापन करने के हेतु एक प्रान्त (अवध ) में 
उन लोगों की अधिकांश संख्या को कुछ शर्तों पर क्षमा 
प्रदान करने की आशा वँधा दी हे जिन्होंने उक्त दुःखद बलवे 
में हमारे राज्य के विरुद्ध अपराध किये थे। जिनके अपराध 
छुमा-सीया के बाहर हैं, उनकी सज़ा प्रगट कर दी गयी हे । 
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हम अपने वाइसराय और गवर्नर-जनरल के उपयुक्त कार्य 
फो पसन्द और स्वीकार करते है और साथ ही यह भी सूचित 
व धोषित करते हैं कि-- 

उन अपराधियों को छोड़ कर जिन पर अंप्रेज़ी प्रज्ञा 
की हत्या में साग लेना प्रमाणित हो चुका है वा हो जायगा, 
शेप सब अपराधी हमारी दया के पात्र होगे, क्योंकि हत्या में 
भाग लेनेवालों पर दया दर्शाता न्‍्याय-विरुद्ध है । 

जिन लोगों ने जान वूक् कर हत्या करनेवालों को 
आश्रय दिया या जो चलवा करनेवालों के सरदार या उत्ते- 
जक बने, उनसे केवल जीवनदान का प्रणु किया जा सकता 
है। ऐसे महुण्यों को दंड देते समय इस बात का पूर्ण ध्यान 
रखा जावेगा कि किन कारणों से वे अपनी राजभक्ति से 
विचलित हुए । ऐसे मलुष्यो पर, जिनके अपराध का आधार 
अनजान में उपद्र वियों की झूठी बातों पर विश्वास कर लेना 
है, बड़ी रियायत की जायगी। 

शेप सरकार-विरुद्ध हथियारवन्दो के लिए हम इस 
घोषणापत्र में प्रतिज्षा करते हैं कि उनके घर लौद आने तथा 
शान्ति-पथानुवर्ती होने पर, हमारे अथव्य हमारे राज्य व्‌ 
प्रतिष्ठा फे विरुद्ध उनके सारे अपराध विना किसी शर्ते के 
धछ्वम्ाा कर दिये जायंगे व भुला दिये जाय॑ंगे । 

हमारी राजकीय इच्छा है कि ये दया और क्षमा की 
प्रतिताएं उन सबके लिए है जो आगामी जनवरी की पहिली 
तारीख से पूर्व उपयुक्त शर्तों को व्यवह्वत करें । 

हमारी यह हादिक इच्छा है कि ईश्वर की कृपा से 
जब भारतवर्ष में पुनः आन्तरिक शान्ति स्थापित हो जावे तो 
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वहां शांति के समय शिल्प व्यवसाय को उत्तेजना दी जाय, 
सार्व-जनिक हित के कामों की उन्नति की जाय और पऐेसी 
शासन-प्रणाली चलायी जाय जिससे हमारी भारतवर्ष की प्रजा 
का खुख मंगल हो । भारतवासियों की सुख समृद्धि मे हमारी 
शक्ति है, उनके संतोष से ही हमारा राज्य रक्षित रहेगा, तथा 
उनकी कृतश्ता ही हमारी परम्‌ पुरष्कार होगी। सर्वशक्ति- 
मान परमसेश्चर हमे तथा हमारे अधीन कर्मचारियों को 
ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे प्रजा के हिताथ हमारी ये 
इच्छाएं पूरी हो । 


रे 





श्री महारानी का घोषणापत्र हमारे लिए बड़े महत्व 
की वस्तु है। स्वर्गवासी महाराज सप्तम 
एडवर्ड तथा वर्तमान महाराज जार पंचम 
ने भी महारानी के दर्शाये हुए पथ पर चलने की घोषणा की 
है। हमारा वहुत से अधिकारों को मांगने के लिए आधार 
यही घोषणापत्र है । यद्यपि इसमे वर्णित हमारे कितने ही 
अधिकार हमारे पूर्णरूप से अधिकारी होने पर भी हमें अब 
तक नहीं मिल पाये हैं तथा इस घोषणापत्र को असम्भव 
सनद्‌ ( 770890।७ (0॥0०/ ) यथा राजनेतिक छुल 
( 7709#०७) 4900०४०४ ) वतानेवाले अंग्रेज़ी राजनी- 
तिज्ञों (?) का भी अभाव नही है, तथापि हमे हताश नहीं 
होना चाहिए वरन्‌ धैयेपूर्वक आन्दोलन जारी रखना डचित 
है। सफलता होगी ओर फिर होगी। कतिपय अंग्रेज़ो का 
व्यक्तिगत मत चाहे जेसा अलुद्यार हो, अंग्रेज़ जाति का स्व- 
तन्त्रता-प्रेम लोक-असिद्ध है । भारतीयों को भी विश्वास है कि 


अन्तिम वक्तव्य 


अन्तिम वक्तव्य १७३ 


प्रजा के अधिकारों का महत्व जाननेवाली अंग्रेज़ जाति, यदि 
ओर कुछ नहीं तो अपनी कीत्ति को ही स्वच्छु रखने के लिए 
ही, हमे हमारे न्‍्यायाजुकूल अधिकार देने मे कभी आवजा- 
कानी न करेगी। 'भारतभारती” के रचयिता श्रीयुत मेथिली- 
शरण जी गुप्त के शब्दों में हम-- 
हो दीन किन्तु रखते मान हें, 
भव्य भारतवर्ष की सन्‍्तान हैं। 
न्‍्याय-पू्णे अधिकार अपने चाहते, 
कव फिसीसे मांगते हम हैः ह 








न न 
पं० सुदर्शनाचाय्य बी० ए० के प्रवन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छुपा । 


परिशिष्ट 


->ज्यहे कील 
कुछ प्रधान राज्य-कम्मंचारियों का वेतन 
विलायत सरकार 


अधिकारी वार्षिक वेतन 
भारत मन्त्र ० »« » -« ७५,००० रुपये 
उनके प्राइवेट सेक्रेटरी... -« *«« « 8,४०० » 
» सहायक प्राइवेट सेक्रेटरी... ... - २,२४० , 
» पोलिटिकल एडीकांग.. ... .. - १२,००० » 
अस्थायी सरकारी भारत-मन्जी ... ... ... ३०,००० ? 
उनके प्राइवेट सेक्रेटयी.. ... .. ... २,शपू० ? 
99 
कद ही मल ) “बह पा 
कोीसिल के क्लक॑ 
कौसिल की १० मेम्बर ५५ १५,००० से 
| २०,००० तक 
कौोंखिल कमेटियाँ के सेक्रेटरी ? ....... ...” . # 
मारत-सरकार 
अधिकारी वाषिक वेतन 
वाइसराय और गवनेर-जनरल .... २,४०,००० रुपये 


उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ....... -  - २७,००० 


२ भारतीय शासन 


उनके फौजी सेक्रेटरी ओर एडीकांग_ १८,००० रुपये 
| डाकुर २४,४०० है । 
» कोखिल'के छः मेम्बर ( प्रत्येक ) प्र०,००० . ? 
कर्मांडर-इन-चीफ़ या जंगी लाट १,००,००० 
उनके फोजी सेक्रेटरी १८,०००. ? 
रलवे,.वोडे का सभापति ६०,००० से ७२,००० तक ? 
» के दो मेम्बर ( प्रत्येक ) ४८,०००. ? 


भारत सरकार के फौज, सार्वजनिक कार्य, 
ओऔर कानून विभाग के सेक्रेटरी ( प्रत्येक) ४२,००० ? 
भा० स० के कोप, विदेश, इंगलेंड (चिल्ञायत), 
कृषि, व्यापार, और दस्तकारी विभागों के 
सेक्रेटरी ( प्रत्येक ) ४८,०००.” 


शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी... : ३६,०००.” 
जोयंट सेक्रेटरी न «२०,००० ? 
कंद्रोलर और आडिटर जनरल - -.... . ४२,००० » 
२ एकाउनटेंट जनरल श्म्‌ श्रेणी ( प्रत्येक ) ३३,००० ? 
र्‌ १) श्य ? 99 ३०,०००.” 
2, 99 शैेय ? 93 २७,०००.» 


१ डाक और तार विभाग के डाइरेकूर 
जनरल ३६,००० से 8२,००० तक 


४ पोस्टमास्टर जनरल २१,००० ? २७,००० ? 
६ रे .. १८,००० ? २१,००० ? 
श्म्‌ माप विभाग का डाइरेकुर .«. - २७,००० ” 


भा० स० के कोष और विदेश विभाग के 
डिप्टी सेक्रेटरी ( प्रत्येक )... --.. + ---२७,००० ? 


परिशिष्ट ३ 


कानून और विलायत विभाग के डिप्टी 

सेक्रेटरी २७,००० रुपये 
जंगलात का इनस्पेकुर जनरल ३१,८००. ? 
भारतीय खानो का चीफ़ इनस्पेकुर २४,०००. ? 


कृषी का इनस्पेकुर जनरल २१,००० से २७,००० तक ” 
इंडियन मेडिकल सर्विस का डाइरेकुर 
जनरल ३६,००० ? 


सेनिटरी कमिश्नर २७,०००.» 
व्यापार विभाग का डाइरेकुर जनरल २७,०००. ? 


छुपाई और स्टेशनरी का कंट्रोलर १८,००० से २७००० ? 





प्रान्तिक सरकार 


( बंगाल )% 
अधिकारी वार्षिक वेतन 
गवनेर ३,२०,००० स्प्ये 
उनके प्राइवेट सेक्रेटरी १८,०००. ? 
? डामुर १२,००० ? 
» फौजी सेक्रेटरी और णडीकांग १२,००० 


» कॉंखिल के तीन मेम्बर ( प्रत्यके). ६७,००० 
मालगुज़ारी के बोर्ड का मेम्बर ३६,००० से ४५,००० तक 
डिपीज़नो के ५ कमिश्नर ( प्रत्येक ) ३५,००० रुपये 





इससे कुछ थोड़े बहुत भ्र्तर से बस्व३ ओर मद्रास में भी ऐसा 
ही स्टाफ है । 


2, भारतीय शासन 


गवर्मेंट का चीफ सेक्रेटरी », »»« ४०,००० रुपये 


» केतीन ” (प्रत्येक ) ३३,०००.» 
तीन अंडर-सेक्रे ८ री 5५५ १५,००० ? 
ऐक्साइज कमिश्षर. --- «*** - २७,००० ? 
शिक्षा-विभाग के डाइरेक्र. *«. -»»* २७,००० से ३०,००० तक 
ऐडवोकेट जनरल - .. ,. ४८,००० रू० 
गवर्मेट सालिखिटर -.. - .. - ६०,००० »? 
कलकत्ते का विशप ( बड़ा पादरी ) .... .. ४४,६८० ? 
बंगाल का चीफ जस्टिस ,. छ२,००० ? 


कलकत्ता हाईकोट के १५ जज ( प्रत्येक). ४८,००० ? 
३ डिस्टरिकु और सेशन जज श्म्‌ श्रेणी (प्रत्येक) ३६,००० ? 


१३ ण श्य 9... २» ३०,००० *' 
१४ १) शेय 9. २७,००० ? 
४ जज ४ प्रत्येक १२,००० से १६,०००. » 

कलकत्ता हाईकोर्ट के २ रजिस्ट्रार २०,४०० और 

२२,३००. रू० 
१२ मैजिस्टू८ और कलेकूर शम्‌ श्रेणी (प्रत्येक) २७,००० ” 
ह३ ०! ७. शय » »? २१,००० » 
श्छ 9 मा] शेय ,, 8... 5;+००० + 
११ कलकत्ते में कस्टम कलेकूर ( प्रत्येक) २७,००० » 
कलकत्ता कारपोरेशन का अध्यक्ष ४२,००० ,, 


99 १ 99 सहायक अध्यक्ष रं८, ७००० ११ 


परिशिष्ठ है 
ग्रान्तिक सरकार 


( खंयुक्त प्रान्त )%# 
अधिकारी वार्षिक वेतन 
लेफूटिनेंट गवनेर १,००,००० रुपये 
गवर्मेद का चीफ सेक्रेटरी ३६,००० ,, 
» के दो सेक्रेदरी ( प्रत्येक ) २०,००० से २९,००० ,, 
# तीन अंडर-सेक्रेटरी ,, १२,००० ,, 
मालगुजारी के बोर्ड के दो मेम्बर ( प्रत्येक) ४२,००० ,, 
9 का सेक्रेटरी २०,०००. ? 
 & डिवीजनों के कमिश्नर ( प्रत्येक ) ३५,०००.» 
जुडिशल कमिश्नर 8८,००० 


| 


२णडिशनल जुडिशल कमिश्नर (प्रत्येक) ३४,००० से ४०,००० 
१६ मैजिस्ट्रेंट और कलेक्र श्म्‌ श्रेणी (प्रत्येक) २७,००० 
२७ + हे अय ० 3... २२,००० 

४ डिप्टी कमिश्नर श्म्‌,, 


ठ्ञ 


१9 
डग २२,० ०० ,, 


१० 9 श्य ,, 9... २०,००० 


है । 





“इससे कुछ थीड़े बहुत अल्तर से पंजाब, विहार-उड़ीसा भोर 
यर्मा में भी ऐसा ही स्थफ़ है | 


है भारतीय शासन 
१४ जायंट मेजिस्टेट श्म श्रेणी (प्रत्येक) १९,००० रुपये 
६ ऐसिस्टेंट कमिश्नर श्म , »+ &,६०० ,, 
२० जायंट मेजिस्ट ट और | 


ऐसिस्टरेंट कमिश्नर जे, अमन ग 
२ जिला और सेशन जज शम्‌ श्रेणी (प्रत्येक) ३६,००० ?” 
७! ? श्य » ०» ३०,००० ,, 
८६ ,, » हेय ? ध् २७,००० ,, 
१० जिला और सेशन जज ४र्थ श्रेणी (प्रत्येक) २२,००० ” 
डे, १ - पूमू 7 9 २०,०००. ? 
हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार १६,२०० ? 
शिक्षा-विभाग का डाइरेकुर २४,०००.» 
कमिश्नर कमाऊं ३०,०००. ? 
१ डिप्टी कमिशक्षर ,, १८,०००. ? 
२ मा » ( प्रत्येक ) १२,०००. ? 
लखनऊ का सिर्ी-मेजिस्ट्रेट १२,००० ? 
देहरादून का खुपरिटेडट १८,०००. १ 


अफीम का सरकारी एजंट ३०,००० से ३६००० ” 


परिशिष्ट 


परासम्तिक सरकार 


( सध्य प्रदेश )%# 


अधिकारी वार्पिक वेतन 

चीफ कमिश्नर ६२,००० रुपये 
फाइनेन्शल कमिश्नर ४२,०००.» 
डिबीज़नो के २ कमिश्नर ( प्रत्येक ) ३३,००० ,, 
9१ कु 5 बड़ ३०,००० ,, 
४ डिप्टी कमिश्नर श्म श्रेणी (प्रत्येक). २७,००० 
१० हम श्य ,, हा २१,६०० . ? 
१२ ्ञ देय ,, कि १८,०००. # 
४ एसिस्टेट कमिश्नर श्म श्रेणी ( प्रत्येक ) १०,८०० ? 
९० 9 श्य ,, 5 ८,४००.» 
। श्ये ,, सर ४,८०० से ६,००० ४ 
१ जुडिशल कमिश्नर 8२,०००. ? 
२ ऐडिश्नल जडिशल कमिएनर ३६,००० और ३३,००० ४ 
शिक्षाविभाग का डाइरेकुर १८,००० से २७,०००.» 


उननकल्‍नीननीननणन तन अनकधरी+>०-ल सकल नमन क जन. अर अजक--नीक कल न>र++त- 


*#आासामस का स्टाफ़ इससे कुछ कम वेतन का है। वहां के चीफ़ 
फमिश्नर को ५६,००० रुपये सालाना मिलते हं। अन्य चींफ कमि- 
शतरिएं (ब्रिटिश वजोचिस्तान, परिचमोत्तर सीमा प्रान्त, कूर्ग, अंडमन- 
निकोबार, णतमेर-मेरवाडा घोर देहली ) छोटी छोटी है । देहली के चीफ 
कामिसनर फ्ो £58+ ३१9० रुपये सालाना मिलने प्र ! 


हा भारतीय शासन 


पुलिस 

अधिकारी मासिक वेतन 
इन्स्पेकूर जनरल २,००० से ३,००० रुपये 
डिप्टी इनस्पेकुर जनरल १,३०० ,, ९,८०० , 
( जिला ) सुपरियडट ७०० ,, ९,२०० ,, 
(सव-डिवीज़न ) सहायक खुपरिंट्डेट ३०० ,, ४०० ,, 
डिप्टी सुपरिणडंट २५० ,, ५४०० ,, 
इन्स्पेकुर १४० ५ २४० 
सब-इन्स्पेकुर ४० ,, ९०० + 
हेड कानस्टेबल १४,, २० , 


कान्स्टेबल न] १५ - 
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__- अन्यकतों का निवेदन 


भारतोय ग्रन्थमाला 


प्रिय “पाठकवर्ग ! हम भारतीय अन्थमाला की प्रथम 
पुस्तक की सेट लेकर आपकी 'सेवा में उपस्थित होते हैं। 
इसके बाद हमारे मन में सारतवर्ष-सस्वन्धी किस विपय की 
पुस्तक लिखने की है अथवा आगामि पुस्तक कव प्रकाशित 
होगी, इसके उत्तर देने का हम सहसा साहस नही कर सकते, 
कारण कि हम अपने सामथथ्य की क्ुद्रता से भली भांति 
परिचित हैं और बने जहां तक ऐसी प्रतिश्ञाओ से बचना ही 
चाहते हैँ जिनका पालन या निभाव कठिन हो । 


हां, हम इतना कहे देते है कि दो पुस्तकों की सामग्री 
विलकुल तथ्यार है और इनके प्रकाशन में इतनी ही देरी सम- 
मिए जितनी कि इनके उदार सहायक ( ग्राहक ) व संरक्षक 
मिलने मे है । ईश्वरेच्छा हुई तो ये शीघ्र ही मिलजायंगे | उक्त 
दो पुस्तक ये है - 


हि 
श्प 


(१) सारतीय राष्ट्निमोण | आय जानते हैं कि 
भारत मे चहुं ओर से राष्ट्र राप्र की पुकार आ रही हे, परन्तु 


यदि यहां की जनता यह जावती कि राष्ट्र किसे कहते हें, 
उसके लिए क्या कया साधन आवश्यक होते हैं, और हम 
उनमें क्या क्या सहायता दे सझते है, तो आज यहां रा्ट्र- 
निर्माण-यज्ञ पूर्ण हो ही गया होता। अघ्तु, ऐसे ही विचार से 
यह पुस्तक लिखी गयी है | इसका प्रचार आपके हाथ है। 


(२) सारतीय छात्र-विनोदू---पा हमारे पाठ्य 
विषय । इसमे विद्यार्थियों के मुख्य मुख्य पाठ्य विषयों 
( भुगोल, गणित, विज्ञान, इतिहास, सम्पत्ति-शासत्र, नीति 
और तकी-शाझ्य ) की संक्षिप्त विवेचना की गयी है, इनका 
क्या महत्व है, क्या परस्पर सम्बन्ध है, तथा इनके पढ़ने की 
आवश्यकता ही क्या है--इत्यादि इत्यादि । इस पुस्तक का 
कुछ अंश अलीगढ़ के 'माहेश्वरी? में प्रकाशित हो चुका हे, 
डसके पाठको से इसका मर्म छिपा नही है। 


लोट--पी तो हमारी इच्छा हे कि हमारी पुस्तको का मूल्य यथा- 
शक्‍य कम रहे, तथापि जो प्रेमी-नन पहिले से ही सहायक-श्वेणी मे नाम 
लिखाने की कृपा करेंगे उनको दो आने फ़ी रुपये की छूट भी मिलेगी । 


--भेगवानदास माहेश्वरी । 


+ 
हर 


_.2ा ग 
7“ माहेश्वरी भाहयों से अपील ! 


महाशयो | क्या आपको विदित नहीं है कि हिन्दू जाति 
के उत्थान के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसका कोई 
भी अंग पिछडा न रहे ? 


क्या आपका यह कर्तव्य नही है कि अपनी जाति की, 
अपनी सभा की, तथा विद्यार्थी आश्रम की खुध लो? यदि हां, 
तो बस, आपको चाहिए कि इनकी उन्नति के पथ-दर्शक 
अपने जातीय मासिकपत्र “माहेश्वरी? की मस से और धन 
से, लेखों से ओर चन्दे से, खब सहायता करो, जो कि अनेक 
कष्ट हक पर भी पांच साल से अपकी सेवा करता आ 
रहा है । 


प्रकाशक “माहेश्वरी”--अलीगढ़ । 


भ्रम्-निवारक-पतन्ष 


इस पुस्तक का प्रूष यथाशक््य सावधानी से देखा 
गया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो विद्वान 
पाठक उसे सुधार कर पढ़ सकते हैं। नीचे दो एक खास खास 
वातों का उल्लेख किया जाता है-- ह 


जहां कहीं कुछ स्पष्ट लिखा हुआ न हो, क्षेत्रफल सत्र 
वर्गसीलो में और हिसाब रुपयों में समभना चाहिए । 

पृष्ठ १० की १३वीं पंक्ति में १२००) के स्थान १५००) 
होना चाहिए । 

पृष्ठ श्य की श्ण्वीं पंक्ति मे 'सरकार की काय्यंकारिणी 
कॉंसिल!ः के स्थान 'सरकार के शासन-विभाग” शब्द होने 
चाहिएं | 


पृष्ठ ७७ की १श्वीं पंक्ति में 'जिसका उल्लेख...है! शब्द 
नहीं होने चांहिएं । 

परिशिष्ट के पृष्ठ १५ में “सारतीय जनता के धर्म ओर 
शिक्षा” के हिसाब में बोद्ू, जेन, सिख आदि की संख्याएं 
“कुल हिन्दू” से रख दी गयी हैं। इस बात में मतभेद होने की 
सम्भावना है, अतः पाठक चाहे तो हिन्दू धर्म के बाहर वाले 
धर्मो की संख्याएं अलूग करके पढ़ सकते हैं । 

मं भाग विषयालुक्रमणिका में छुपने से रह 
गया है । 


